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 लोक  सभा  वाद-विवाद

 (TRA AT )

 Ree  ३१२

 पोस्टमास्टर ों (३)  जहां  कहीं  ब्रांच
 लोक-सभा  के  कायें  में  शिथिलता  पाई  जाय  वहां  श्रमिक

 निगरानी की  जाय  1 २८  १९५५

 श्री  भक्त  मदान  माननीय  मंत्री

 लोक-सभा  ग्यारह  बज  समवेत हुई  ।  महोदय ने  इस  सुझाव  पर  भी  विचार  किया

 [arexrar  महोदय  पं  ord  न  कि  मनीग्माडरों के  वितरण  में  देरी

 होने का  एक  मुख्य  कारण  यह  है  कि  एक्सट्रा
 प्रदेशों  के  मौखिक  उत्तर  डिपार्टमेंटल  एजेंटों व  पोस्टमैनों  को  बहुत

 कम  परिणाम  में  रुपये  ले  जाने  का  अधिकार
 देहाती  क्षेत्रो ंमें  मन/आडरां  का  वित  ग

 इसलिये  उन  से  ak  भ्रमित  जमानत

 *263  श्री  भक्त  FIT  संचार  ले  कर  भी  उन्हें  विभागीय  पोस्टमास्टर ों  व

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पोस्टमैनों  के  बराबर  रुपये  ले  जाने  का  Ufa

 दिया  जाय
 ?

 क्या  सरकार  को  यह  शिकायत

 मिली  है  कि  ate  ग्रामीण  डाक-घरों  में  मनी  श्री  राज  बहादुर  :  एक  विलेज  पोस्टमैन

 अ्राडर  बहुत  लम्बा  समय  बीत  जाने  पर  कुल  २४०  रुपये  की  रकम  का

 रित  किये  जाते  हें  ;  शर  ले  जा  सकता  उस  में  भी  कोई  मनीगश्राडेर

 यदि  तो  इस  परिस्थिति में
 ५०  रुपये  से  ज्यादा  का  वह  नहीं  ले  जास  ता

 सुधार  करने  के  लिये  कौन  कौन
 है  ।  उन  को  ज्यादा  रकम  दिये  जाने  में  जो  एक विशेष

 पाय  किये  गये  हैं
 ?  सब  से

 बड़ी  समस्या  वह  उन  की  सुरक्षा

 की  भी  इसलिये इस  पर  विचार  करना

 संचार  उप्र  अभी  दुश्वार  है  |

 राज
 बहादुर

 )
 जी  कहीं  कहीं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  कया  माननीय  मंत्री

 महोदय  के  ध्यान  में  यह  बात  भी  ars  है  कि  कई (१)  जहां  कहीं  आवश्यक हो
 गांव में  डाकिये  को  कई  बार  भेजा  जाय  ।

 एक् पटा  डिपार्टमेंटल  सब  व ब्रांच  पोस्ट

 श्राफिसों के  पोस्टमास्टर  मनीग्रार्डरों  के  रुपये
 (२)  छोटे  डाक-घरों  की  झ्राधिक

 स्थिति  में  सुध।र  किया  जाय  |

 अपने
 व्यापार  में  लगा  देते  हें  फलस्वरूप

 ग्रामीणों  को  बहुत  से  मनीध्चाडर
 665  L.S.D



 ३१३  २८  फरवरी  १९५५  e $

 ose
 afar  उत्तर

 रित  किये  जा  |
 इस  प्रकार के  दोषी  श्री  डाभी :  सकता  हूं  कि

 कोई  विद  ढप  विषय
 neal  ey

 कार्यवाही  करने  का  नम  |

 करन

 re

 [
 जा  रहा  है  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  ऐसी  निकाय  डा०  पो०  एस०
 स

 से  कोई  नहीं
 यदि  माननीय  सदस्य  इस  में  दो  सप्ताह  से  अधिक  समय  नहीं  लगेगा ।

 के  नोटिस
 ध  में  कोई  ऐसी  freer  a  श  a5

 गोबिन्द दास  :  इसमें
 मुझ  तक  भिजवाने की  कृपा  करेंग

 हें  कि  जो  अतिरिक्त हिस्सों  के  न  f
 झा भारी हूँगा  ।

 कारण  बेकार  पड़े  हुए  हें  इन  तिरी

 श्री  ‘to  बो०  चविट्डल  क्या  यह
 हिस्सों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  कया  प्रयत्न  किया

 ह्य  हैं  कि  भारत  में  ऐसे  ३  लाख  गांव
 जा  रहा हे  ?

 ret  सप्ताह  में  केवल  एक  बार  डाक  बांटी  ड डा०  पी०  एस०  देशमुख  :
 शायद

 ्
 जाती  है

 ?
 इन  स्थानों पर  मनीआर्डर  पहुंचाने

 कितना  समय  लगता  है  ?
 साहब को  मालूम  होगा  कि  मेंने इसका  जवाब

 चन्द  रोज  हुए  दिया  पिछले  सेशन

 qi i a

 श्री  राज  बहादर  :  लगभग दो  वर्ष  पहले  था  कि  फिलहाल  सेटल  एक्टर  ७७
 भग  एक  लाख  ऐसे  गांव  होंगे  जहां  डाकिये

 में  कोई  ऐसे  सेक्टर  नहीं  हं  जो  हम
 कभी  नहीं  जाते  थे  ।  उन्हें  डाक  के  ग

 नहीं  करते  जो  सरप्लस  हैं  या  क

 कहा  [  अब  ऐसी  बात  नहीं  म
 नहीं  सकते  हैं  वह  हमने  डिस्पोजल क

 ऐसा  गांव  नहीं  जहां  सप्ताह  में  एक
 जब  तरफ़े भेज  दिये  हैं  ।  थ

 बार  कया  न  जाता हो  ॥
 श्री

 गिडवानी
 :  माननी  य  Wa}

 ्
 dee य  शक्कर  संघटन

 थ
 at

 os FRCY.  न  डाभ

 हे  कि  सेटल  टक्कर

 क्य  ta  शा
 के  गोदाम  कई  टेक्टर प  जो  धप

 ही  आं
 os

 १०  LEU F को
 दिये

 मं  mit
 वर्षा  में  पड़े  किसी  काम  म

 तारांकित
 प०  १००२  के  al  हैं  रोक जंग  भी  लगा  हुआ  है

 गम्

 ल

 ae e IT FUT pear far RAT AH

 डा०  पो ०  एस०

 )  क्या  उसके  सरकार  ने

 We rere

 aa  चन्द  दिनों  के  पहले

 फ्

 coe

 मझे  खत्म  है  ऐसा  नहीं  हे  ।

 केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संघ  के  काम  के

 बारे में की. ई विनि्चय

 oat  कुप्पन
 :  २१

 क
 +  रू  ९४४

 भिन्न  सिफ़ारिशों के  बारे  में  को
 रानियां

 कौर
 रचित  राज्य  सरकारों

 से  को

 mae,
 :  एकत्र की  गई  हें

 ?

 (a)  यदि  तो  किस  प्रकार
 Flo  एप०  दामन

 विनिश्चय  किये  गये  हैं
 ?

 wd
 लेज  न  सूचना  चाहिये

 ।
 q  मंत्री  पी०  ए

 म

 सरकार  ने
 र्लोफोन  और

 विद्युत

 मोर
 भी

 लिमिटिड  के  साथ
 का  परीक्ष  परा  नहीं  किया  oie हैकि  द्

 a
 इस  विषय में  - FRCM.  श्र  as

 fag

 जायगा  |  प  मंत्री  यह  बताने  कि  क्या  लोक

 थ
 थ

 क



 ९  Hit  su  wrar y @ जिस  ण्
 मानक  रप

 लेखा र
 ह ...”

 त  द्वारा दस
 oe भले

 ह ैथे  अस्थायी

 बातों  के  बारे  में  स्वचालित  नो  एक  वर्ष  तक  मान्य  हो

 और  यत  समवाय  लिमिटिड  के  साथ  करार
 जिम  के  चेतराम

 प्रत्येक  समवाय
 ए

 सप्ताह
 का  पुनरीक्षण  करने  सम्बन्धी  सुझावों  में  दो  विमान  भेजता

 eh  a ई  कार्यवाही की  गई  है  ?  र  क  क  आरम्भ  करने

 संचार  उपमंत्री  राज  में  अमरीकन  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव

 शक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  नहीं  मिला  है  ।  द

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  सरया  ३४)  भरी  ठो०  ato  विट्ठल  राव  ot  at

 श्री
 झलन  विवरण  की  मह ३

 सेवायें चल  रही  हं  क्या वे  wa  पांचवीं
 rat

 ह  सामने  दिए  गयें  टिप्पण  aria
 वत  त्र  यातायात  क  लातो

 ।  ऐसे  करार  करते  समय  इसे  ध्यान  में  रखा

 को  दृष्टि  में  रखते  ev  क्या  श्री
 ग राज  बहादुर

 :
 जहां

 ग व  नहीं  कि  स्वयं  करार  में  ही
 इस  स्वत  त्र

 1  प्राप्त  यातायात
 रोक्षण किया  जाये  दिल्ली  a

 कल
 श्री  राज  बहादुर  :  करार

 गया  था  कौर  इस  में  कोई  भी  Rrmers  रए
 सस्वर

 कत्ता में से " जा. सकता

 ा पक्षों  की  सलाह से  किया

 बात  का  विश्वास  नहीं  कि  इस  gaa  हो

 !०

 राम
 a  सिह

 पिट
 कंब

 द
 सहमत  होगा  ।  व

 शक

 =

 {  अमरीकी  ——  yey

 न

 ज  बहादुर
 ?

 पीट  को
 अवधि

 att  ०  ब  त
 os  एका  सच  akin

 क्या  पदा  मंत्री
 यह

 बताने
 की  a

 sa  सरकार  के
 निसृप्टाथ

 के
 कोई  बातचीत हुई  थी  ate क्या

 कया  यह  सत्य है  f  गा  गा  द
 वीत  के  लिये  कोई  प्रस्ताव

 खा  गया
 सरकारों के  बी अमरीक

 मल
 व्यवसायिक  विमान  च

 राज  बहादुर :  बातचीत कौजा बातचीत  चल  रही  है  थी
 परन्तु  दुर्भाग्यवश वे  बहुत  देर  से  अरथ

 यदि  हा  बातचीत  कहां  नवम्बर  REY  में  आरम्भ हुई  ie

 er

 ae  -_ के  _
 पक्षों  में  कोई  सन्तोषजनक करार

 राज  बहादुर चार  उपमंत्री  सका
 pad  पन्ट

 क
 ड

 a (=)

 ar  कील  वि  कर  अस्थायी  प्रबन्ध  करना  पड़ा  है  ।

 करार  जो  १९४६  में  किया  गया  डा०  राम  सुलग  तीन  क्या  यह
 सब

 a  १५  १९५५  को
 समाप्त  है  कि  भारत  सरकार  यह  प्रतीक्षा

 कर
 ही

 होग  थी  कि  matted सरकार  एक  नये  व ।  नया  रार  होनें  तक  दो  अमरीकी

 विमान
 मवायों  ट्रांस  वल  य

 के  लिये  प्रस्ताव  करेगी  ate  यदि  यह  प्रस्ताव
 किया  गया  यह  नया

 '
 मिट  किन लाइंस  कौर पं

 pened

 ०७  = अ  के  बक

 सिस्टम  को  जो
 १९४६  के  करार

 के
 avis  Tel ime  पर  जारी  किया  गया

 थ

 an
 Oo  SO
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 श्री  राज  यह  तीसरी  चौथी  श्री  बी०
 पी०  नायर  :

 मुझे  विवरण

 स्वतंत्रता  प्राप्त  यातायातों से  कौर  उस  से  पता  चलता  है  fe  प्रसृति  विभाग  में

 यात  से  सम्बन्धित है  जो  उन  देशों  से  होता  है  नियमित  रूप  से  केवल  पांच  डाक्टर  लगे  हुए

 जहां  हमारे  विमान  नहीं  जाते  ।  इन  शभ्रस्थायी  कया में  लेडी  हार्डिंग  अस्पताल  में  प्रति

 प्राधिकारों  से  देश  को  यह  लाभ  gat  है  कि  दिन  दाखिल  किये  जाने  रोगियों की

 अ्रमरीकी  विमानों की  बारम्बारिता  कम  हो  संख्या  की  औसत  जान  सकता  हुं  ।

 गई  है  ।  इस  के  ग्रतिरिक्त पहले जो पहले  जो  शारीरिक
 श्रोतों  चन्द्रशूर :  प्रति  दिन  दाखिल

 विमान  दिल्‍ली  कौर  कलकत्ता दोनों  स्थानों
 किये  जाने  वाले  रोगियों की  संख्या  तो  में

 पर  ठहरते  दिल्‍ली  कौर
 नहीं  जानती  परन्तु  वहां  २१४ के  लिये  स्थान

 कलकत्ता  में  से  केवल  किसी  एक  स्थान  पर  ठहर
 है

 सकते  हैं  |

 श्री  ato  पी०  नायर  :  क्या  यह  सत्य

 लेडी  अस्पताल  है  कि  उन  डाक्टरों जिन्होंने  शिक्षा

 *
 VL9.  श्री  बी०  पी०  नायर  कया  और  चिकित्सा का  ara  करना  प्रति  दिन

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 के  as
 में  काम  करने  के  लिये  लगा  दिया

 )  लेडी  हाडिंग  नई  दिल्‍ली
 जाता है  ।

 के
 प्रसूति  विभाग  में  कितने  डाक्टर  काम

 कर

 रहे  हें
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  इस  के  लिये  मुझे

 पूर्व  सूचना  चाहिये  |
 उन  का  वेतन-क्रम  क्या  है  |

 एक  ही  समय
 श्री  at  पो०  नायर  :  क्या  कोई  ऐसी

 में  दाखिल  कौर  बाहर  से  कराने  वाले  रोगियों  शिकायतें  मिली  हैं  कि  क्या  बच्चा  होनें  वाले

 वार्डों  में  कितने  डाक्टर  लगे  रहते  मामलों  में  बच्चा  होने  के  कुछ  घंटों  are

 माताओं  को  अस्पताल  से  भेज  दिया क्या  वे  आने  रोगियों के

 लिये  पर्याप्त  हें  ;  भर  जाता  है  वहां  के  डाक्टरों  को  काम  बहुत

 होने  के  कारण  रोगियों  के  देखभाल  करने  का
 यदि  तो  उन  की  संख्या

 समय  नहीं  मिलता ?
 बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है  श्रीमती  चन्द्रशेखर :  मुझे  ऐसे  किसी

 मामले  का  स्मरण  नहों  है  ।  यदि  कोई  ऐसा स्वास्थ्य  उपमंत्री  :

 एक  विवरण  सभा-पटल  मामला  मंत्रालय  के  सामने  ड) प्रायग  तो  उस

 पर  विचार  किया  जायेगा
 पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  २,

 अनत्न्व च्च्ये  संध्या  ३५]
 गाडियों  का  देर  से  चलना

 बाहर  के  रोगियों  के  विभाग

 में  पांच  या  डाक्टर  काम  करते  हें  कौर  FIL,  श्री  Yo  वाक्यालंकार  :

 दोष  अस्पताल  में  रहने  वाले  रोगियों  के  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वार्डों  में  ।  कि  देश  में  देर  से  चलने  गाड़ियों

 जी  हां  का  प्रतिशत  इस  सम्बन्ध  में  भ्रमण

 set  उत्पन्न नहीं  होता  देशों  की  तुलना  में
 भारत  की

 कया  स्थिति है
 ?
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 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री  श्री  setae  :  मेरे  विचार  में  चीन

 भारतीय
 रेलवे  द्वारा  चलने  में  कोई  संसद है  ।

 वाली  कुल  गाड़ियों  में  देर  से  चलने  वाली

 उत्तर  रेलवे  में  डकैतियां गाड़ियों  का  प्रतिशत  समय  समय  पर  १६

 और  २५
 के  बीच  रहता  है  ।  विदेशो के  २९१.  श्री  डी०  Ato  शर्मा :  क्या

 नात्मक
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 जनवरी  से  ३१  gaye  तक  की
 सोए  एन०  क्या  मंत्री

 भ्र वधि में  उत्तर  रेलवे  में  कितनी  डक  मियां महोदय  को  यह  तथ्य  विदित  है  कि  चीन

 में  यदि  कोई  गाड़ी  ara  घंटा  देर  से  चलती  हुई ?

 है  तो  उसे  बड़ी  दुर्घटना  समझा  जाता  है  जबकि
 ta  परिवहन  उपमंत्री  (sti

 भारत  में  पदाधिकारी  गाड़ियों  &  देर
 :  तीन  |

 से  चलने  को  कोई  गम्भीर  बात  नहीं  समझते  श्री  डी०  सी ०

 इसे  साधारण बात  समझते  हैं  ?
 दृष्टि  से  Pau  का  वर्ष  कुछ  विशेष  था  या

 साधारण ही  ?
 कुछ  माननीय  सदस्य

 श्री  अलगेशन जिन्हें  चीन  जाने  का  अवसर  मिला  है  ऐसा  में  समझता  हूं  कि

 बताते रहे  हें  ।  परन्तु  भारत  की  परिस्थितियां  साधारण  ही  रहा  है  क्योंकि  पिछले  ag

 में  भी  संख्या  इतनी  ही  अर्थात्‌ तीन ही तीन  ही

 थी में  पानी  की  कमी  के  कारण  वे  अवश्य  देर  से

 चलेंगी  ।
 यह  बात  सभा  में  पहले  भी  स्पष्ट

 श्री  डी०  सो०  फार्मा
 :  यह  डकैतियां

 की  गई  है
 ।

 wa  मुझे  सभा  को  यह  बताने  कहां हुई  कौर  इन  में  कितनी  हानि  हुई
 ।

 में  बड़ी  प्रसन्नता हो  रही  है  कि  वर्ष  Peyuv

 के
 उत्तरों  में  हालत  काफी  सुधर  गई

 श्री  अलगे शन  मेरे  पास  तीनों

 तियों  ब्यौरा  मौजूद  है
 ।

 ये  धरमपुर

 श्री  ए०  एन०  गाड़ियों के  के  बीच  में  हुई  थीं  ।

 देर  से  चलने  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 श्री  डॉ०  Ato  दाहिमा  :

 की  जा  रही  है  ?

 डकैती  के  सम्बन्ध  में  तक  क्या  कार्यवाही

 श्री
 को

 यह  की  जा  चुकी है  |

 qa  जारी की  गई  हें  कि  गाड़ियों के  देर

 से  चलने  को  गम्भीर  बात  समझा  जाये

 अध्यक्ष  इस  से  रेलवे  का  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 जहां  कहीं  श्रावश्यकं हो  कार्यवाही  की  जाये

 अर  ग्रीष्म  ऋतु  के  लिये  पानी  की  कमी  श्री  डो०  सी०  फार्मा  :  में  जानना  चाहता

 वाल  स्थानों पर  पहले  ही  से  पानी  की  हूं  कि  रेलवे  मंत्रालय  ने  पुलिस की  सहायता

 व्यवस्था कर  दी  जाये
 से  डाकुओं  का  पता  लगाने  के  लिये

 कार्यवाही की  ?
 श्री  क्या  रेलवे  मंत्री को  विदित

 है  कि  चीन  में  ऐसी  बड़ी  दुर्घटना होने  पर  क्या
 श्री  अलगे दान  :

 az  दिया  जाता  है
 ?

 का  मामला है  ।
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 पंडित  डी०  एन०  क्या  सब  से  थ्री  अलगे दान  :  मेरे  पास  SERG—FE

 झिझक  डर्क  मियां  उत्तर  पूर्वे  रेलवे  में  ही  होती  तथा  अब के श्रांक के  oes  नहीं  यह  सच  है  कि

 हूं  कौर  यात्री  इस  रेलवे  की  गाड़ियों  में  यात्रा  गत  वर्षों  से  माल  गाड़ियों की  रफ्तार  में  कमी

 करते  डरते  हैं  ॥  जाती जा  रही  है  ।  हम  इस  सम्बन्ध में  सुधार

 भी  में  बिहार के  बार  में

 करने का  प्रयास कर  रहे  हें  ।

 श्री  हेडा  साधारण  माल  गाड़ियों
 नहीं

 उत्तर  रेलवे
 के  बारे  में

 तथा  ware  माल  गाड़ियों  &  बीच  प्रति

 एक
 हजार

 मील  से
 लगने

 वाले  समय में  क्या

 अन्तर  o  ?
 ए  बनारस  माल  गाड़ियां

 २९२.  श्री  शिवानी  क्या  रेलवे
 at

 में  ने  अभी  कहा  है  कि

 समय  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  चट्टोपाध्याय  :  क्या  इन  गाड़ियों
 क्या

 यह  सच  है
 कि

 कुछ  रेल
 पर  भेजे  सामान  पर  कोई  अ्रतिरिक्त

 पथों  पर  एक्सप्रेस माल  गाड़ियां  चालू कर

 दी  गई  हें  ;
 भाड़ा  भी  लिया  जाता  है  ?

 श्री  अलगे शन  :
 श्रीमान्‌

 यदि  at  क्या  इस  सुविधा

 को  mer  रेल  पथों  पर  लागू  करनें  का  भी
 विदेशी  और  जियों  का  उपयोग

 विचार  है  ?
 २९४,  शना  एस०  alo  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  किः रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 श्र  एक्सप्रैस  माल  क्या
 यह  सच  है  कि  कुछ  विदेशी

 सभी  रेल  पथों  पर  चालू  की  गई  जिन  पर  अभी  प्रयोग  किये  जा

 हैं  ।  रहे  भारत  में  भारतीय  डाक्टर  द्वारा

 श्री  गिडवानी  :  इन  एक्सप्रेस माल
 उपयोग की  जा  रही

 यह  तथ्य  सरकार  के गाड़ियों  के  चालू  किये  जाने  से  यातायात

 में  समय  की  कितनी  बचत  gar  करेगी
 ?  सामने  पाया  है  ;

 श्री  ये  एक्सप्रैस
 यदि  तो  निर्दिष्ट  श्रौषधियां

 कौन सी  हैं  ;
 माल  गाड़ियां  निश्चित समय  पर  चलती  हैं

 कौर  वे  जो  समय  लेती  हैं  इन  से  बहुत  थोड़ा
 इस  मामले में  सरकार  क्या

 कार्यवाही करने  का  विचार  रखती है
 ?

 होता है  ।  में
 दोनों

 के
 अन्दर

 का
 वास्तविक

 अन्तर  नहीं  बता  सकता  ;  क्योंकि  इस  में  स्वास्थ्य  उपमंत्री

 विभिन्नता हो  सकती  है  ।  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 है  |
 श्री qo  एस०  त्रिवेदी  :  क्या

 पटरी  तथा  छोटी  पटरी  पर  माल  जी  नहीं  ।

 feat की  औसत  ति  घंटा  रफ्तार  wat
 at  उत्पन्न ही  नहीं

 ही  १९३८  ३  की  तुलना में  कम  दै  ?  होते
 t
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 भो  एस० पी०  सामन्त :  प्रदान  के  भाग  निर्माण  किये  जाने  की  कोई  योजना  है  ;

 (*)  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध में  में  जानना  aff  तो  इस  के  उद्देश्य क्या

 चाहता  कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  हें  ;  कौर

 ३०  १९५४  की  अ्रमत [|  बाजार
 इस  का  लक्ष्य  क्या  है  ae  इस  पर

 पत्रिका  की  एक  विज्ञप्ति  की  आर  दिलाया
 कितना  अनुमानित व्यय  होगा  ?

 गया है  ?  स्वास्थ्य  उपमंत्री  :
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  मेरे  पास  कोई  राजस्थान  सरकार

 ने  केन्द्रीय
 जानकारी  नहीं  है  ।  कीं  द्वारा  नहीं  बल्कि  स्वतंत्र  रूप  में  एक

 श्री  एस०  सी  क्या  सन्देह यु क्त  राजस्थान जल  संभरण  बोड़े  का  निर्माण

 प्रभाव  की  औषधियों जिन  के  विक्रय  किया है  ।

 को  बन्द  कर  दिया  गया  अन्य  नामों
 इस  का  उद्देश्य  देहातों में  पीने

 से  जारी  कर  दिया  जाता  है  ?  वाले  जल  संभरण  केਂ  विद्यमान  साधनों  में

 श्रीमती  चन्द्रशेखर :  कुछ  नकली  सुधार  करना  कौर  नये  साधनों  का  निर्माण

 घियां  हो  सकती  किन्तु  उन  का  आयात  करना है  ।

 अवधि  नियंत्रक  की  ont  के  बिना  नहीं  प्रथम पंच  वर्षीय  योजना में  बोर्ड

 होता ।  के  एक  करोड़  रुपय  की  tft  का

 श्री  gto  सी०  इन  औषधियों  उपबन्ध  किया
 गया  है  ।

 के  विक्रय  की  देखभाल  करने  के  लिये  क्या  थ्री  हेमा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 व्यवस्था है  ?
 राजस्थान  में  इस  को  क्या  सहायता

 श्रीमती  चन्द्र दो खर  :  हम  एक  औषधि  दी  गई  है  ?

 विधेयक  प्रस्तुत  कर  रहे  जिस  श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  इस  के  सम्बन्ध

 से  इन  नकली  औषधियों का  विक्रय  बन्द  हो

 जायगा  ।

 में  हमारे  पास  राजस्थान सरकार  ने

 जानकारी  नहीं  भेजी  हम  ने  केन्द्रीय

 श्री  एस०  सी०  क्या  यह  सच  है  सरकार से  कोई  ward नहीं  दिया

 कि  डाक्टर  लोग  नियंत्रणों  का

 विदेशों  से  डाक  के  द्वारा  औषधियां मंगा  कर
 श्री  हेमा

 :
 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 करने  का  प्रयत्न करते  हे  ?  का  कोई  लक्ष्य
 भी  जसे

 कि  डाक  व  तार

 वाणिज्य  उपमंत्री  (att  कर मरकर )
 :  विभाग  जिस  से  यह  समझा  जाय  कि

 म  मिलने  पर  इस  प्रश्न  का  २,५००  जन  संख्या  वाले  प्रत्येक  गांव  मस

 उत्तर  प्रसन्नता से  दूंगा  पीने  के  जल  से  संभरण  का  प्रबन्ध  होना

 चाहिय े! राजस्थान  के  लिपि
 केन्द्रीय

 जल  +समरण

 ate  श्रीमती  चन्द्रशेखर :  क्या  यह  प्रदान  उत्पन्न

 RAE.  श्री  हेमा :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  होता है  ?

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :  श्रीमती  कमलेन्द्मतिशाह  :  क्या  यह  सच

 क्या  राजस्थान  के  लिये  केन्द्रीय  है  कि  दिल्ली  में  गाने  के  जल  का  संभरण

 संभरण  बोड़  के  केन्द्र  ढारा
 विशेषतया  पुरानी  दिल्‍ली  aga  cage

 अथवा  राजस्थान  सरकार के  साथ  मिल
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 श्रीमती  चत््शेव  :  मेरे  पास  इस की  श्री  एस०  हसन  दास  :.  व्या  प्रतिवेदन

 कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  विभिन्न  राज्य

 सरकारों  की  रायें ली  गई  हैं  ? कृषि  वस्तुओं  को  तेयार  करना

 २९७.  श्री  मुरारका  क्या  खाद्य  डा०  पो०  ए8०  देशम  :  सब  से  पहले

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंग
 यह  प्रतिवेदन  रक्षित  बैंक

 कि  के  पास  भेजा  गया  था  ait  परब  यह  वित्त

 क्या  सरकार
 ने

 निर्देशन  समिति  मंत्रालय  के  पास  गया  है  शौर  हम  उन  की

 के  ग्रामीण उधार  सर्वे  क्षण  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  सिफारिशों  को  जांच  wei  हम  इस  महीने

 की  इस  पर  विचार  किया

 है  कि  राज्य  सरकारों  को  कृषि  aq  बैठक  बुलाने  का  विचार कर  होते  |  सलाह

 में  अथवा  उन  से  सम्बन्धित  वस्तु प्र ों  के  तेयार  लेने
 के  लिये  हम  इस  प्रक्रिया का  अनुसरण

 करने  में  लगे  हुए  समस्त  संयंत्रों  कारखानों  करने  का  विचार  रखते  हैं  |

 site  मिलों को  श्रनुज्ञप्तियां  देने  की  कार्यवाही
 fasa  वन-विज्ञान  कांग्रेस

 करनी  चाहिये
 ;  श्र

 यदि  तो  उस  क्या  २९८.  पंडित  डी०  एस  तिवारी  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  : कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 निर्देशन  समिति  ने  अखिल  भारतीय

 ग्रामीण  उधार  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन में  जो

 Rey F gar के  दूसरे

 सप्ताह में  हुई  विश्व  वन-विज्ञान कांग्रेस  को

 सिफारिशें  की  उन  पर  विचार  किया  जा  सरकार ने  आयोजित  किया था  2

 रहा है  ।
 किन  किन  देशों  ने  भ्र पने  अपने उत्पन्न  ही  हीं  होता  |

 प्रतिनिधि भेजे  थे  ;  कौर
 श्री  मरार का :  क्या  सरकार  ने  ऐसे

 वन  उगाने के  कार्य  को
 संयंत्रों  का  सर्वेक्षण  कराया  :

 वे  कहां

 कहां पर  हें  और  उन्हें  ह  न  प्रयोजनों  के  लिए
 देने के  लिये  कोई  स्पष्ट  योजना

 उपयोग  में  लाया  जा  सकता  है
 ?

 बनाई गई  थी  ?

 डा०  पी०  एस०  सरकार  द्वारा  क्षे  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख )
 :

 कराये  जानें  वाले  किसी  सर्वेक्षण के  बारे  में  चतुर्थ  विश्व  वन-विज्ञान  जो

 मुझे  पता  नहीं  है  ।  यह  उस  समिति  के  कि  एफ०
 ए०  wo

 द्वारा  बुलाई  गई

 प्रतिवेदन  पर  निरभर करता  है  |  देहरादून  में  १९४५४  में  भारत

 श्री  क्या  सरकार की  यह  सरकार  के  निमंत्रण
 पर  योजित  हुई

 पिता है  कि  विक्रय  करने  वाली  संस्थानों को
 थी  ।

 वित्तीय  सहायता दी  जिस  से  कि  वे
 एक  जिस  में  उन  सभी

 पैसे  संयंत्र ले  सकें  ?  देशों
 के  नाम  दिये  गये  हैं  जिन्होंने  इस  कांग्रेस

 ५  ७ डा०  पो०  qo  देशमुख  में
 अपने

 अपने  प्रतिनिधि  भेजें  लोक-सभा

 है  जिसे  समिति  के
 प्रतिवेदन

 की प्राप्ति  पटल  पर  रखी गई  है  ।  परिशिष्ट
 के  बाद  निर्धारित किया  जायेगा  |  २,  अनुबन्ध  संख्या  ३६].
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 विचार  किया  था  जिस  में  सदस्य  देशों  के कांग्रेस  ने  कोई  स्पष्ट  योजनायें

 नहीं  किन्तु  वन  उगाने तथा  उ
 से  लिये की  गई  ये  सिफारिशें  तथा दी  गई

 रायें

 सम्बन्धित  मामलों  पर  विभिन्न  सरकारों  उपयोगी हो  सकें

 ara  विचार करने  के  लिये  कई  सिफारिशें

 की  गई  at  |  उड्डयन  क्लबों  के  ग्राइंडिंग

 विभाग
 पंडित  gro  एन०  क्या  इस

 कांग्रेस  में  रेगिस्तान  क्षेत्र के  अन्दर  वन  लगाने
 *  CaaS  श्री  सारंग धर  दास  :  बया  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 की  कोई  योजना भी  बनाई  गई थी  ?

 Sto  पो०  एस०  यह  भी  एक  क्या  हाल  ही  में  हुए  असैनिक

 विषय था  जिस  पर  विचार  किया  गया  था  उड्डयन  प्राधिकारियों  के  सम्मेलन

 कांग्रेस  ने  उस  सम्बन्ध  में  सामान्य  सिफारिशें  में  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  प्रत्येक  gat

 क्लब  के  साथ
 एक  ग्राइडिंग  )

 पंडित  डो ०  tao  तिवारी :  इस  कांग्रेस  विभाग  भी  संलग्न  कर  दिया  जायें  ;

 पर  भारती  सरकार  ने  कितनी  रकम  व्यय
 यदि  क्या  योजना को

 की थी  ?  afar  रूप  दिया  गया  है  ;

 डा०  पी०  Uo  मेरे  विचार  में
 इन  विभागों के  मुख्य  लाभ  क्या

 कुल  रकम  एक  लाख  रुपया  थी  किन्तु

 wat  हम  ने  इस 1  शअ्रधिकांश  भाग  फीसों

 क्लबों  को  इस से  प्राप्त  किया  था  ।
 प्रयोजन  के  कोई  अनुदान दिये  जाने

 थ्री  एव०  एम०  लिंगम  :  क्या  कांग्रेस
 का  विचार है  ?

 की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  सरकार

 की  वन  नीति में  किसी  परिवर्तन की
 संचार  उपमंत्री  (  श्री  राज  :

 कता  भ्र ौर  यदि  तो  किस  ga  तक  ?  से  संभवतया  इस  का  निर्देश

 उड्डयन  क्लबों के  उस  सम्मेलन  की  शोर है है डा०  पी०  एप०  देशमुख ः  श्रीमान्‌  |

 जिस  में  क्लबों  के  प्रतिनिधियों ने  यह  सुझाव
 वन  सम्बन्धी  नीति में  परिवर्तन  करने की  कोई

 नहीं  है  ।  हम  fara  में  भ्रच्छी
 रखा  था  कि  उड्डयन  के  साथ

 विभाग  भी  संलग्न  किये  जायें  ।  इस  सुझाव वन  नीति  निर्धारित करने  वाले  देशों  में

 से  एक  थे  ।  कहीं  कहीं  जैसा  ares
 का  परीक्षण  सैनिक  उड्डयन के

 निदेशक  कर  रहे  हैं  ।
 छोटे मोटे  रूपभेद  किये  जायेंगे  ।

 श्री  वो०  पी०  नायर :  क्या इस  कांग्रेस
 सारंग घर  wr  उड़ीसा

 में  संरक्षित वन  लगाने  के  सी  सम्बन्ध  में  उड्ड्यन  क्लब  के  साथ  भी  ग्राइडिंग विभाग

 योजना  पर  चर्चा  हुई  भ्रथवा  कोई  ऐसी  होगा
 ?

 योजना  बनाई  गई  थी  जिसे  रेगिस्तानी क्षेत्रों  में  को  राज  बहादुर  :  सरकार  द्वारा

 क्रियान्वित  किया जा  सके  ।  क्रियान्वित  उन  वर्तमान  प्रस्थापना द्र ों  का

 डा०  पी०  एव०  में  इस  प्रश्न  जहां  तक  सम्बन्ध  है  हम  दो  ग्राइडिंग

 का  उत्तर  पूवसूचना  के  बिना  नहीं  दे  क्लब  खोल रहे  एक  इलाहाबाद में  कौर

 किन्तु  कांग्रस  ने  ऐसे  सभी  विषयों  पर  व्यापक  दूसरा  बंगलौर में  ।  इंस  समय



 २९  मौखिक  उत्तर  २८  फरवरी  १९५५  मौखिक  उत्तर  Rie

 बलों  के  प्रतिनिधियों के  हाल  के  सम्मेलन  श्री  इब्राहीम
 :  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम

 के  निर्णय  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  लगों  में  किये  निर्णयों  कौर  संकल्पों

 जा  रहा है  ।  में  से
 कितनों

 को  श्रब  तक  भारत  में  लागू

 शो  जयपाल  निर्णय  कितने  समय  किया गया  है  १

 लक  किया  जायेगा  ?
 १९

 att  आबिद  अर्ली  जब  कभी  सरकार

 को  राज  बहादुर :  यह  निर्णय  उचित  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संस्था  द्वारा  पारित  किये

 समय
 तक  किया  जायगा

 |  शअ्रभिसमयों या  संकल्पों  के  बारे में

 श्री  जी०  एस०  FAT  सरकार  ने
 निर्णय  करती  है  तो  उस  के  सम्बन्ध  में

 करी  सभा-पटल पर  रखी  जाती है  ।
 ग्लाइडर  चलाने  के  लिये  fast  ar  क्रय

 करने के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय कर  लिया
 शी  चट्टोपाध्याय  :  क्या  विभिन्न  कार्मिक

 संघ  छह  की  सदस्यता  की  जांच  की  जा

 चुकी है  ?
 श्री  बहादुर  :  यह  हमारे  सामान्य  श्री  आबिद  अली  :  श्रीमान  ।  केन्द्रीय

 कार्यक्रम  का  एक  भाग  है  ।  हम  ने  डी०  जी०
 कर्मकार  संघ  संस्थायें  चार  हें  ष  भारतीय

 सी०  ए०  के  साथ  एक  ग्लाइसिन  पदाधिकारी

 संलग्न frat  gar  है  शर  वह  हमें ऐसे
 मामलों

 राष्ट्रीय  कार्मिक संघ  यू  ०  टी ०  य ७  सी  ०,

 अ्रखिल  भारतीय कार्मिक  संघ  शर
 के  बारे  में  सलाह  देता  है  ।  जो  दो  नये

 हिन्द  मजदूर  सभा  ।  इन  संस्कारों  से
 ग्लाइसिन  क्लब  हम  इलाहाबाद  तथा

 प्रार्थना  की  गई  थी  कि  वे  अपने  सम्बन्धित
 लौर  में  खोल  रहे  हें  उन  के  लिये  हम  समस्त

 संघों की  सूचियां  कौर  उन  के  पते  इत्यादि आवश्यक  उपकरणों  की  खरीद  ।

 भेजें
 ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  कार्मिक संघ  कांग्रेस

 शर  यू०  टी०  य०७  सी ०
 मे

 समय  पर  सूचियां अन्तर्राष्ट्रीय  धन  सम्मेलन

 भेज  दी  थी  भारतीय  कार्तिक  संघ

 क्या  श्रम *३०२.  श्री  कांग्रेस
 नें  जांच  किये  जाने  के  बहुत  परमाणु

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सूची  भेजी  थी  कौर  हिन्द  मजदूर  सभा  ने  at

 क्या  सरकार का  विचार  में  तक  सुची  नहीं  भेजी  ।

 अ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  में  अपना  श्री  चट्टोपाध्याय  :  प्रतिनिधि०

 शिष्टमंडल  भेजने  का  है  ,  जो  कि  जेनेवा  मंडल  सभी  केन्द्रीय  कार्मिक  संघ  संस्कारों

 में  १  <eKy  को  आरम्भ  होगा  ;  का  प्रतिनिधित्व करेगा  उस  का

 यदि  तो  शिष्टमंडल के
 घनत्व  अत्यधिक  प्रतिनिधि  संस्थानों  तक  ही

 सीमित  रहेगा  ?
 सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 शिष्टमंडल  पर  भरी  आबिद  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम

 संस्था  संविधान  के  शभ्रनुच्छेंद  ३(४५)  के
 कितनी  रक़म  व्यय  की  जायगी

 ?

 शप  उपयंत्री
 आबिद  :

 का
 पराजय

 लेना  पड़ता  है  यदि  वे  कोई जी  हां ।  सर्वसम्मत
 सूची  भेजें  तो  सरकार  को  उसे

 ait  विषय  पर  विचार  हो  रहा  स्वीकार करना  पड़ता  है  ।  अन्यथा  भारत  की

 है  ।  अधिक  प्रतिनिधि  श्रम  संस्थाओं  की

 &s,e00  रुपये  1  रिशीं  को  स्वीकार  किया  जाता  है  ।
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 नक्षत्र  विज्ञान  सम्बन्धी  बेब दा लायें  श्री  राज  बहादुर  :
 वह  आवनकोर-कोचीन

 सरकार के  भ्रमित  होगी  ।

 ३०५,  श्री  के०  ato  सोनिया  :  क्या
 श्री  एस०  पंकज  रार कार

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 को  विदित  है  कि  क्य  भारतीय

 भारत में  इस  समय  कितनी  नक्षत्र  द्यालयों  में  a  aaa  हैं ?

 विज्ञान  सम्बन्धी  वेघशालायें  हें  शर  वे  किन
 को  राज  बहादुर  वह  जानकारी  इस

 स्थानों पर  हैं  ;  समय  उपलब्ध  महीं है  ।  उन

 क्या  निकट  भविष्य  में  कोई  कौर  क  पास  भी  वेधशालायें  होंगी ।

 ७  खोलने  का  विचार है  ?
 श्री  wed  क्या  में  जान  सकता

 संचार  उपमंत्री  राज  :  हूं  कि  यह  जो  वेधशालायें बनाई  जाने  वाली

 भारतीय  अन्तरिक्ष  शास्त्रीय  विभाग  हैं  इन  के  सिलसिले  में  जयपुर  कौर  दिल्‍ली

 के  अधीन  एक  कोडेकानाल में  श्रौर एक एक  में  जो  पुरानी  वेधशाला यें क्या  उन  को

 भी  उपयोग  में  लाने  का  विचार  किया  जा
 हैदराबाद  सरकार  के  भ्रमित  हैदराबाद में  ।

 रहा है  । जब  निधि ate  मशीनें  उपलब्ध
 १

 जग्गी  तो  उत्तर  भारत  में  किसी  उपयुक्त  श्री  राज  बहादुर :  प्राचीन  प्रणाली

 में  श्र  वर्तमान  प्रणाली  में  काफी  म्रन्त र स्थान  पर  जिस  का  निश्चय  जांच  के  १

 किया  जायेगा  ।  एक  केन्द्रीय नक्षत्र  विज्ञान  ot  चुका  है  ।  टेलीस्कोप  विभिन्न  प्रकार  के

 संबंधी  वेधशाला  खोली  जायेगी  जिस  में  बन  चुके  जो  अपनें  काम  में  काफी  कुशल

 दूरबीनों  और  संबंधित  मशीनें  लगाई  हैं  ।  इसलिये  में  नहीं  कह  सकता  कि  इन

 जायेंगीं  ।  पुरानी  वेधशालाओं का  उतना  उचित

 ढंग  से  उपभोग  हो  सकता  है  जितना  कि
 At  के०  Ato  सोधी  :  कया यह  निश्चय

 आधुनिक यंत्रों  के  द्वारा  ।
 करने  के  कोई  प्रयोग  किये गये  हैं  कि

 उज्जैन  एक  वेधशाला  के  लिये  प्रस्तावित
 areata  नौवहन

 केन्द्र के  रूप  में  उपयुक्त स्थान  हो  सकता
 ३०६.  गोमती  रेग  चक्र  cal  क्या

 BY
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 है  नहीं  ?
 कि

 ह

 श्री  राज  बहादुर  :  जी  हां  देखने  की

 परिस्थितियों के  संबंध  में  उज्जैन  में  एक  क्या  यह  सच  है कि  विदेशी

 व्यापार में  काय  करने  वाले  भारतीय
 वर्ष  से  भ्रमित काल  सें  पर्यवेक्षण  हो  रहा हैं

 ।

 वहन  सेवायों  को  सम्मेलनों  में  सम्मिलित

 के०  सो०  सोनिया  :  क्या  उसके  पोत  समवायों  के  नियमों  तथा  विनियमों

 परिणाम  उत्साहजनक  हैं
 ?  के  कारण  बहुत  होती  है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 यह  विशेषज्ञों  की  यदि  तो
 वे  नियम  कया  हैं

 राय  पर  frit  करेगा ।  धौर  उन  का  भारतीय  नौवहन  सेवायें

 कुमारी  एगी  मस क़रीन  पर  क्या  प्रभाव पड़ता  है  ;  कौर

 नाथ
 मंत्री

 को  त्रिवेन्द्रम  की  वेधशाला  का  सरकार का  इन  नियमों को  बदलने

 जता  है  और  गह  पता  दै  कि  उसकी  स्थिति  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  विचार
 s  ?

 कँदरी  हं
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 रेल  तथा  परिवहन  उप मंत्रो
 महो  z  अधिकतम

 माननीय  सदस्य  भारवहन  क्षमता  |

 का  निर्देश उन  अझ्रयोग्यताद्रों  की  कौर है  जो
 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  :  न  प्रयोग  की  जाने भारत  पाकिस्तान इंगलेंड  a  यूरोप  के

 व्यापार  क्षेत्रों  के  बीच  व्यापार की  व्यवस्था
 अनुपूरक  क्षमता  ।  कई  भाषणों  से

 हम  यह  समझते  हें  कि  पहले  ही  टन  भार  की
 करने  वाले  नौवहन  सम्मेलनों  में  से  कुछ

 में  प्रवेश न  होने  के  कारण  भारतीय  नौवहन
 कुछ  १ 9  क्षमता  विद्यमान  वह

 समवायों  को  सहनी  पड़ती  है  ।  यदि  ऐसा
 कितनी है  ?  अथवा  क्या  माननीय  मंत्री  का

 यह  विचार  कि  wager  क्षमता  कोई
 है  तो  श्री  कै०  पी०  त्रिपाठी के  प्रश्न  के  उत्तर

 में  जेसा  में  ने  एक  दिन  बताया  था  वह  स्थिति
 नहीं

 है  ?

 श्री  अफगान  : यह  है  कि  भारतीय  नौवहन care  मैत्री  के  वह  उपलब्ध  सामान

 आघार  पर  वार्तालाप  करेंगे  |  एक  बार  ate
 पर  निर्भर  करता  है  ।  यह  विभिन्न

 फिर  चालू  वर्ष  के  आरम्भ  में  ही  इन  यात्राओं  में  विभिन्न  हो  सकता  है
 ।

 में  कुछ

 लगों  की  सदस्यता के  लिये  प्रार्थना  करेंगे
 नहीं  कह  सकता

 |
 परन्तु  इन  नौवहन

 प्रस्तावित  वार्तालाप के  विषय  में  भारतीय

 नौवहन  सेवायों के  साथ  सरकार  सीधा

 वालों  के  लिये  माध्यमिक  समवायों
 की

 सदस्यता
 प्राप्त  करना  है

 सम्बन्ध  रखती  है  कौर  की  जाती  है  वे
 इस  के  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हें  ।  इस  का

 fe  इस  मामले  में  सफलता  प्राप्त  होगी  |  उत्तर  पूर्ण  रूप  से  एक  दिन  दे  दिया  गया

 था  | नयें  सदस्यों को  प्रवेश  के  सम्बन्ध

 म
 ~

 इन  सम्मेलनों के  कोई  लिखित  नियम  श्रीमती  रेश  :

 saa  विनियम  नहीं  हें  ।  वर्तमान  सदस्य
 यह  कि  क्या  माननीय मंत्री  गत  वर्ष

 समवाय  प्रत्य क  प्रार्थनापत्र  पर  उसके  गणावगणों

 के  प्राकार  पर  विचार  करते  हें  और  किसी

 में  हमारे  टन  भार
 की  अनुपयुक्त  क्षमता की

 प्रतिशतता का  कुछ  अनुमान बता सकते बता  सकते
 नयें  सदस्य  को  प्रवेश  देने  या  न  देने  की

 हें  ?
 सहमति  दे  देते  एक  बार  जो  समवाय

 सम्मेलन  का  सदस्य बन  जाय  तो  उस  श्री
 जब  तक  किसी  विशेष

 लन की  की  सूचियां wie  सामान्य  जहाज  कौर  किसी  विशेष  यात्रा  के  सम्बन्ध

 प्रथा यें  उस  सदस्य  पर  लागू  होती  हैं  +-  में
 स्पष्ट  प्रदान

 न
 पूछा  जाय  में  यह  भ्रांति

 उपरोक्त  स्थिति  को  ध्यान  में  नहीं  बता  सकता  कितने  संभार  का  उपयोग

 रखते  हुए  यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |  कियां गया  भ्रमणा  नहीं  किया  गया  ।  यह

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  इन  प्रतिबन्ध  कई
 बातों  पर  निर्भर  करता  है  ।  एक  ही

 अधीन  व्यापारों के  कारण  अब  भारतीय  जहाज के  मामले  में  भी  यह  टन  भार  विभिन्न

 नौवहन  के  पास  कितने  टन  भारवहन  की  यात्रियों में  भिन्न  भिन्न  होगा  ।

 अतिरिक्त  क्षमता बाकी  रह  जाती  है  ?  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती
 :  श्रनुपयुवत

 श्री  अलगेशन  :  मेरा  विचार है  कि  के
 अतिरिक्त  कया  यह  भी  सच  है  कि  जब

 कोई  अ्रतिरिक्त  क्षमता  नहीं  क्योंकि  जहाज  इंग्लैंड  से  वापस wa  हें  तो  बे
 ~

 हम  अपनी  टन  भारवहन  क्षमता  का  विस्तार
 प्रायਂ  ख्गली ही भराते हैं ही  ad  हूँ

 ?

 करना  चाहते  हैं  ।  थो  अलगेशन  जी  नहीं
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 श्री  गम लग धन :  मेरे  पास  ce Os  के श्री  बंसल  :  क्या  यह  सच  है  कि

 लग  सेवायों  के  बहुत  से  सदस्य  भारत  के  are ह  ।  कारखाना  में  छोटी  लाईन  के

 पत्तनों  में  रूप  से  झरा  सकते  हैं  कौर  ढाई  सो  इंजन  समय  समय  पर  ११३

 यदि  तो  भारत  सरकार  उन  सम्मेलनों  की  पूरी  मरम्मत  की  ८४
 की  बीच  की

 समवायों  पर  दाबाव  क्यों  नहीं  डालती  कि
 कुछ  मरम्मत ate  ५३  की  विशेष  मरम्मत

 वे  हमारे  भारतीय  नौवहन  को  की  गई  थी  ।

 सदस्यता दे  दें  ?  श्री  नवल  प्रभाकर  :  कया में  जान  सकता

 शी  अलगेशन  :
 में  समझता  हूं  कि  ag  बात  हूं  कि  इस  मीटर  गेज  के  ऊपर  नय  इंजनों

 का  निर्माण  करने  का  विचार  अजमेर  में कुछ  उलझी हुई  है  ।  सरकार  कदापि  उस  में

 बाघा  नहीं  डाल  रही  है  ।  ये  सम्मेलन  व्यापार

 करने  वाले  नौवहन  समवायों की  स्वच्छापृ्ण  श्री  अलगे शन  :.  हम  छोटी  लाईन  के

 संस्थायें  वे  स्वेच्छा  से  ही  कतिपय  नियमों  इंजनों  का  निर्माण  टेलको  में  करते हे
 |

 ate  विनियमों का  पालन  करती  हे  ।  हम  ने
 श्री  अजित  सिंहः  कया  गेर-सरकारी  इंजन

 नौवहन  सेवायों के  साथ  निकट  are
 भी  मरम्मत  के  लिये  लिय  जाते  हें  ak

 स्थापित  किया  हुआ  है  ।  हो  सकता  है  कि

 सरकार  कोई  शिष्य  कार्यवाही  करे  तो  यदि हां  तो  वीविंग नियम  क्या  हैं  ?

 हम  wed  नौवहनों  स्वार्थों  को  हानि  पहुंचा
 श्री  मुझे इस  का  कुछ  पता

 दें  ।  हमारे  ध्यान  में  ये  सब  बात  हे  पौर हम  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  एक  पृथक  प्रश्न

 यथासंभव  उन  की  सहायता  प्रयत्न  द
 ~

 में  पता  लगाऊंगा  ॥

 कर  रहे  हें  ।  a  TYo  ajo  fares  राव
 :  क्या

 भारत  में  विभिन्न  कारखानों  का  उपयोग
 लोको-व  है  अजमेर

 निर्धारित करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  समिति

 *  ३११.  श्री  बदल  प्रभ  कर  :  क्या  रेलवे  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन दे  दिया  है

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :  श्री  अलगे दान  :  कभी  नहीं  |

 वर्ष  १९४५४  में  मरम्मत के  लिये  भारत  में  विदेशी  स्वास्थ्य  दल

 अजमेर  के  लोको-ब्रैंको  में  कितने  रेलवे

 इंजन  wa  थे  ;  AK
 *३१२.  श्री  चौधरी  मुहम्मद  काफी  :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बने  की  कृपा
 इस  कारखाने  की  क्षमता  कितने

 करेंगी  कि  :

 इंजन  ठीक  करने की  है  ?
 स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  सहयोग

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री
 में  कितने  विदेशी  दल  कार्य  कर  रहे  हैं  ;

 अलगेशन  )  :  २५०  ॥
 वे  किन  देशों

 से  च्  किन

 हर  महीने  लगभग  २०  क्षेत्रों  में  काय॑  कर  रह ेहें  शर  उन्होंने  फिजा  तरा

 इंजन |  कम  किया है  ;

 थ्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान  सकता  वे  भारत  में  किन  शर्तों  पर  काय

 हूं  कि  स  १९५३  में  कितने  इंजन  मरम्मत  कर  रहे  हें  ;

 के  लिय  पराये  पौर  43.0  कैमरे  में  कितने  सम्बन्ध  में  कुल  कितना

 इंजन  तैयार  करके  बजे  गये  ?  व्यय  किया  गया  ?
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 डा०  पो०  एस०  देशमुख  :  हां  |  जांच  करने पर  यह  पता चला  है

 श्री  बी०  के०  इस  प्रयोजन के
 कि  जनता  के  यातायात के  लिये  इस  साइडिंग

 के  खोलने  के  बजाय  ate  अधिक  सुविधायें लिये  भाई  सी०  To  मार  की

 योजनायें  आरम्भ की  गई  हें  ?
 दे  कर  बंगलौर  के  स्टेशन का  विकास  करना

 भ्रमित  लाभदायक  तथा सुविधाजनक  ।

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  में  संख्या  तो

 श्री  सी०  आर०  नरसिहन्‌_: क्या यह सच क्या  यह  सच
 नहीं बता  सकता  परन्तु  गेहूं  पैदा  करने  वाले

 क्षेत्रों  में  बहुत  सी  योजनायें  हे
 है  कि  साइडिंग के  सम्बन्ध  में  बंगलौर  सिटी

 स्टेशन  पर  जो  सुधार  हुए  वे  व्यापार

 सेठ  अचल  सिंह  :  क्या  मंत्री  महोदय

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  जो  we  का

 कौर  माल  के  परिवहन  में  होने  वाली  वृद्धि

 को  देखते  हुए  पर्याप्त  हें  ale  इसीलिए
 एक्सपेरीमेंट  पिछले  २५  वर्ष  से

 श्रागरा
 दी  के  द्वारा  परिवहन  होने  लगा  है  ?

 कालिज  में  प्रोफेसर मेहता  द्वारा  किया
 श्री  अलग दान  हम  सिटी  स्टेशन

 जा  रहा  है  उस  के  बारे  में  कुछ  किया  जायगा

 था  उसे  खत्म  कर  दिया  जायगा  ?
 पर  दौर  अधिक  सुविधायें देने  का  प्रयत्न

 कर  रहे हैं  ॥

 डा०  पी०  एस०  ७  फिलहाल
 श्री  सी०  आर०  नसीहत  :  में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  जो  सुधार  किये  गये  क्या
 जहां  कहीं  भी  अच्छा  fers हो  रहा  है  उस

 रिसर्च  को  हम  चाहते  हैं  उस  से  जो

 वे  व्यापार  की  वृद्धि  को  देखते  हुए  पर्याप्त

 क्या  यह  बाम उन  के  साथ  सथ
 छ  लाभ  उठाया  जा  सकता  है  उस  को

 उठाने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  ही  किया  जायेगा  ?

 श्री  अलगे दान  :  यह  सोचा  गया  था  कि

 कष्णरो  गहरा  रल  सम्यक
 इस  लाइन  को  कायम  रखने  में  कोई  लाभ

 नहीं  क्योंकि  यह  उतनी  अच्छी  नहीं
 न्देश्प  को  स०  आर०  नसीहत

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 बनी है  जितनी  कि  होनी  चाहिये  तौर  केवल

 युद्ध  के  दौरान  में  तथा  उस  के  बाद  कुछ किः
 सालों  के  लिये  ही  खोली  गई  थी  ।  हम  इस  को

 क्या  कुछ  समय  पूर्वे  मैसूर  राज्य  हटा  रहे  हैं
 ।

 के  व्यापारियों ने  रेलवे  प्राधिकारियों  को  इस

 सम्बन्ध  में  अ्रम्यावेदन दिये  थे  कि  श्री  स्टेशन  :  क्या  तब  से  यह  लाइन

 पुरम  से  कोडिगिहल्ली  जो  कि  छोटी  उखाड़ी  गई  है  ?

 लाइन  पर  है  ,  एक  घूम  कर  जाने  वाली  बड़ी  श्री  अलं गे बन  :  इस को  उखाड़ने  का

 | पटरी की  जोकि  गत  युद्ध  के  दौरान  हमारा  विचार  है

 में  रक्षा  कार्यों  के  हेतु  खोली  गई  जनता
 श्री  ५, सा०  आर०  लाइन  तो

 के  लिये  खोल  दी  जाये  ;  ak
 है  ही  ।  क्या  उपयोग  करने  के  बजाय उन  का

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  नया  गया उखाड़ना  अ्रधिक  बरच्छा  समझा

 कार्यवाही की  गई  है  ?  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (  शी  श्री  अलगेशन :  जी  हां  ।  यही  में  कहना
 :

 श्रीमान ।  चाहता था
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 चितरंजन  के  लिये भी  atc  यदि
 गाड़ी  की  जो  टक्कर  उस के

 हीं  तो  ?
 कारण ह  ;  mix

 श्री  अल गेबान  :  चितरंजन के  सम्बन्ध  इस  मुठभेड़
 से  कितने

 व्यक्ति

 न
 फिर  रेलवे  को  कितना में  मेरे पास  वित्त  ः  मांकड़  नहीं  हें  ।  कुछ

 को  छोड़ कर  हम  प्रत्येक ची  त  चितरंजन  नक्सली  हुआ
 ?

 थ

 में  बनाने  की  कोशिश  कर  रह  रेलवे  परिवार  उपमंत्री

 अलगे शन )  :  यह  टक्कर  स्पष्टता
 कादीपुर

 न्
 श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :  यह  कहा

 जाता  चितरंजन में  उत्पादन  की  मात्रा
 टेड  तक  जाने  वाली  माल  गाड़ी  en

 .  १२०  से  २००  पर  पहुंच  गई  है
 |  क्या

 यह
 मात्रा  ९५४  उत  के  चालक  के  काब  न पाने

 अ्रायातित  बायलरों  पर  आधारित  है  के  कारण  हुई  थी  ।
 गाड़ी  वहां  रोकने  के  बजाय

 अथवा क्या  सारे  बायलर  चितरंजन  में  ही  काडीपुर  विभाग  जिस  तरफ  से

 बनने लगे  हैं  ?
 ३८४५  सवारी  गाड़ी  चली

 गई  ।  एक  विभागीय  जांच  की  किन्तु  ह
 श्री  अलगे शन  :  जहां  तक  इस  साल  का

 सम्बन्ध
 चितरंजन ने  प्रभी  तक  ८६  इंजन

 अभी  तक  कोई  प्रतिवे  दन  प्राप्त  नहीं  हुआ है  ।

 १०  व्यक्तियों  को  मामली
 ब  इस  में  से  ४५  बायलरों  का  ATT

 किया ray  चोटें  लगीं
 ।  रेलवे

 को
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 थ्रो  एम०  एल०  अग्रवाल  :  mfa  मंत्री  पो०  एस०  देशमुख  )

 दुर्घटना  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्ति  के  खिलाफ  ate  जी  हां

 कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?  जी  ।
 यह  लोक  सभा

 की

 तो  अलगे दान  :  प्रतिवदन  प्राप्त  होने  पुस्तकालय  में  रख  fear  गया  इस
 के

 पर  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  घ्रलावा  सिद्ध  भवन  में  संसद्‌  सदस्यों  के

 उस  समय तक  प्रकाशित तयार  सारे
 श्री  एम०  एल०  क्या  दुघ  टना

 ग्रस्त  व्यक्तियों  को  कोई  क्षतिपूर्ति  दी  गई  साहित्य  की  एक  विशेष  प्रदर्शनी  तथा  फिल्म

 प्रदर्शन  का  भीਂ  प्रबन्ध  किया  गया  था  |

 श्री  यह  सब  होगा  |  सरदार  gm  fag:  जिन  देशों  ने  यह

 पुछताछ कीਂ
 उन

 के  नाम क्या  हैं  ?
 अध्यक्ष  महोदय  मेरे विचार  में  उन्होंन

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  लगभग
 कहा  था  कि  कोई  व्यक्ति  दुघर्टना-ग्रस्त  नहीं

 gar  ।  दस  व्यक्तियों के  मामूली  चोटें  लगीं  ।
 १४  देशों  ने  यह  पूछताछ  की  है  ।  ये  देश

 श्री
 श्री  चट्टोपाध्याय  :  शाहनवाज़  समिति

 का  मूल  प्रतिवेदन कब  प्रकाशित  होगा
 ?

 किसान  कौर  हें  ।

 श्री  अलगेज्नन  :  इसे  प्रकाशित  करन  का
 सरदार  हुक्म  क्या  सरकार  नें

 हमारा विचार  नहीं  है  ।
 इस  पर  विचार  किया  है  कि  ये  पूछताछ

 शी  io  बोग  farsy  राब  यहं
 सीधे  जापान  से  न  कर  के  भारत  से  ही  क्यों

 प्रतिवेदन  क्यों  प्रकाशित  नहीं  किया
 की  गई  हे  ?

 इस  का  कारण  हमें  बताया  जाये  ?

 श्री  अलगेशन  :
 बात  इस  भ्रमण  के

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :
 में  यह  बताना

 चाहता  हूं  कि  कुछ  सीमा तक  हम  ने  जापानी
 प्रसंग  में  नहीं  किन्तु  में  ने  प्रथम  प्रदान

 का  उत्तर दे  दिया  में  और  प्रश्नों  का  उत्तर
 ढंग  में  और  सुधार  कर  लिये  ह

 नहीं  देना  चाहता  |  सरदार  हु  सिंहः  क्या  जापानी  ढंग

 से  चावल  उगाने  के  सम्बन्ध  में  भारत
 चावल  उगाने  का  जापानी  ढंग

 निर्मित  दो  फिल्मों  की  मांग  की  गई

 *
 ३१८.  सरदार  हुक्म  क्या  खाद्य  श्र  क्या  वह  मांग  पूरी  कर  दी  गई  है  ?

 तथा  काब  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  डा०  पी०  एस०  द  हमारे  पास  जो

 किः
 कुछ  सामग्री  उपलब्ध  वह  सब  मांगा

 क्या  यह  सच  है  कि  चावल  उगाने  गया था  श्र  उस  में  फ़िल्मों  की  मांग  भी

 के  जापानी  ढंग  केਂ  सम्बन्ध  में  विदेशों  द्वारा  सम्मिलित  में  नहीं  कह  सकता  कि  हम

 धरना  पुछताछ की  गई  है  ;  सारी  मांगें  पूरी  कर  पायेंगे ।

 यदि  तो  भ्रपेक्षित  सरदार  हुक्म  fag  :  एक  खबर

 जानकारीਂ प्राप्त  हो  गई  है  ;  थी  कि  एक  विद्यार्थी  agit  नौकरी  छोड़ना

 (7)  क्या  मंत्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  चाहता था  उस  ने  भारत  से  यह  पुछताछ

 में  वस्तुत  जानकारी  देने  वाला  कोई  साहित्य  की  कि  यदि  उस  को  तत्सम्न्बधी are  विशेष

 तैयार  किया  है  साहित्य  दे  दिया  तो  वह  अपने  पद
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 से  त्याग  पत्र  दे  देगा  ate  धान  की  कृषि  श्री  राज  बहादुर  :  यह  जानकारी

 करने  लगेगा  ।  क्या  सरकार उस  की  मांग  रण  से  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।  वस्तुतः

 को  भी  पुरी  कर  सकती थी  ?
 विमान  दुर्घटना में  प्राग  बुझाने  वाली  गाड़ियों

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  मध्य  इस  के  का  उपयोग  अधिकांश मामलों  में  तभी  हो

 बारे  में  कोई  जानकारी नहीं  fred  यदि
 जब

 कि  विमान  के  चालू  होने  के  समय

 इंजन  में  राग  देखी  गई  ।  ऐसी  घटना
 मुझ  को  इस  बात  की  सुचना  दी

 तो  में  निस्संदेह  उस  fear  को  अपनी  seat  संस्था के  विमान  अथवा  फौजी

 आकांक्षा  पुरी  करने  के  प्रोत्साहित  विमान  अथवा  प्रशिक्षण के  विमान  के  साथ

 होता है  । करूगा |

 परिवार  आयोजन श्री  एन०  ato  चौधरी
 :  क्या  उन  देशों

 ने  केवल  फिल्मों  कौर  तत्सम्बन्धी  सूचना  की  *३२३.  श्री  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री

 ही  मांग  की  है  या  खेती  के  जापानी  ढंग  के  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 विशेषज्ञों  की  भी  मांग  की  है  ?
 समाज  कार्य  भारतीय

 सम्मेलन  की  परिवार तथा  समाज
 ५

 डा०  पी०  एस०  उन  देशों

 ने
 इस

 सम्बन्ध
 में  विस्तृत  जानकारी  मांगी

 कल्याण  समिति  नें  सरकार  को  शरापना

 है  कि  हम  ने  चावल  के  उत्पादन  में  इतना  वेदन  प्रस्तुत कर  दिया  है  ;

 परिवहन  कैसे  कर  दिया  ।  कुछ  देशों  ने  यदि  तो  उस  के  मुख्य  सुझाव

 मुझसे  यह  पुछा  है  कि  क्या  वे  अपने  आदमियों  कया हें  ?
 को  इस  ढंग  के  भ्रध्ययन  के  लिये  यहां  भेज  सकते

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  :
 हैं  ।

 जी
 नहीं

 ।
 हवाई  अड्डों  में  आग  बुझाने  का  सामान

 set  ही  नहीं  उठता  |

 *३१९.  श्री  झूलन  सिह  :  क्या  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  अनेक  श्री  हेमा
 :

 क्या  सरकार उन  समाज

 हवाई  में  संस्थापित  भाग  बुझाने  के

 तम  प्रकार  के  उपकरणों  उन  के
 संस्थानों  के  प्रतिवेदनों का  लाभ  उठा  रही

 प्रयोग  जान  श्र माल  की  रक्षा  होने  में
 जो  कि  इन्हीं  उद्देश्यों अथवा  कुछ  न्य

 सामाजिक  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के  लिये  कार्य कितनी
 सफलता  प्राप्त  हुई  है

 ?

 कर  रहे  हें  ?
 संचार  उपमंत्री  राज

 नवीनतम
 प्रकार  के  उपकरणों को  जहां  भी

 श्रीमती  चन्द्र दो खर  :  यह  विशिष्ट  संस्था

 काम  में  लाया
 गया

 उन  से  सफलता  मिली
 एक  गेर-सरकारी संस्था  है  कौर  उन  से  हमें

 कोई  प्रतिवेदन प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  हमें
 है

 ।
 इस  सम्बन्ध में  सारी  जानकारी  देने

 वाला  एक  विवरण में  सभा-पटल  पर  रखता  इस  उद्देश्य से  बनाई  गई  किसी  उस

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  समिति  की  जानकारी नहीं  है  ।

 ३८]  श्री  ato  पी०  क्या  माननीय

 मंत्री  कोज्ञात  हैकि  रोम में  १९५३ में  जो श्री  झूलन  सिह  भाग  बुझाने  वाले
 दि  क

 इन  उपकरणों  के  प्रयोग  से  कितनी  जानें  बचीं

 शर  कितनी  सम्पत्ति  की  रक्षा हुई  ?  सम्बन्धी विश्व  विशेषज्ञों  इस  बात  पर  सहमत
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 हो  गये  थे  कि  भारत  में  प्राप्त  अनुभव  के  श्री  में  जान  सकता  हूं  कि

 आधार पर  परिवार  आयोजन से  जनसंख्या  सरकार  इन  समवायों को  जो  प्रत्याभूतियां

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  देने  को  जा  रही  क्या

 हो  सकतीं  ?  सरकार  इस  योजना  को  भी  उन  परक्रामणीयता  )

 क्यों  जारी  रख  रही  है  ?  पर  कोई  रोक  लगायी  जायेगी
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  इस  सम्बन्ध  में
 श्री  राज  जहां तक  निगमों

 एक  कथक  प्रश्न  रखना  चाहिये  |
 का  सम्बन्ध है  वह  समवाय को  यह  ula

 राष्ट्रीयकृत  विभास  समवायों  को  प्रतिकर  बंध  पत्रों  )  के  रूप  में  दे  देगी  या

 जितनी  राशि  नकद  दी  सकने  योग्य
 ३२४.  को  क्या  संचार

 उस  रूप  में  दे  देगी  श्रशंभाजकों  में  बांटना
 मंत्री  १६  १९५४  को  पूछे  गये  समवाय  का  काम  होगा
 कित  wet  संख्या  ६८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 श्री  में  ने  पूछा  था  कि  क्या

 क्या  इस  बात  का  निश्चय  कर  सरकार  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  दी  जाने  वाली

 लिया  गया  है  कि  विभिन्न  विभाग  सेवायों  प्रत्या भू तियों  के  विक्रय पर  कोई  रोक

 को  कितना  कितना  प्रतिकर  दिया  जायेगा  ;  सामवाय  उसे  तुरन्त  बाजार  में

 बेच  सकेगी या  नहीं  ?

 क्या  इन  में  से  किसी  समवाय
 थ्री  राज

 बहादुर
 :

 इस  सुझाव  का  ध्यान को  नकद  रूप में  कोई  धनराशि दे  दी  गयी
 श्र  गुण-दोष  के  अनुसार

 उस  की  जांच  की  जायेगी 1

 (7)  नकद  शर  प्रतिभूतियों  के
 श्री  वायु-प्रमंडल-क्षतिपूर्त रूप में  कुल  कितना  धन  देने  का  अनुमान  है  |

 अधिकरण  को  क्या  क्या  बातें  सौंपी  गयी  थीं

 संचार  उपमंत्री  राज  उन  के  निर्णय क्या  थे  ?

 दोनों  विमान  निगमों  ने  विमान
 निगम  श्री  राज  बहादुर

 gy  के  प्रधान  विमान  समवायों  एयरवेज  के  विषय  में  कुछ  बातें  न्यायाधिकरण

 को  दिये  जानें  वाले  प्रतिकर  का  निर्धारित  को  सौंपी  गयी  हैं  ate  निर्णय  की  प्रतीक्षा

 कर  लिया  हैं  ।  प्रथम  कार्यवाही के  तोर  ह ै?

 अनौपचारिक  रूप  में  इस  की  सुचना  सेवायों

 को  भेज  दी  गई  है  ,  ताकि  वे  इन  परस्पर
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  उन  अ्रतुपू रक

 तब  किये
 गये

 आंकड़ों
 के  बारे  में

 फैसला  भ्रनुदानों  के  कागजों में  जिन्हें  हम  पास

 कर  सकें  ।  समवायो ंसे  इस  विषय पर  करने  जा  रहे  सरकार  समवायों

 के  बीच इस  निजी  बातचीत  के  बारे में  कहा TA  व्यवहार  चल  रहा  है  शर  जल्दी  ही

 प्रतिकर की  राशि  के  तय  हो  जाने  की  गया  है  कि  मूल्य-निर्धारण  बड़ा  जटिल  सिद्ध

 ga  है  |  क्या  इस  का  यह  है  कि  कोई

 परिवर्तन  gar  जिस  के  कारण

 श्रीमान  ।
 सरकार  के  मूल्य-निर्धारण को  चुनौती दी  गयी

 लगभग  प्रतिकर  की  कुल  धनराशि  या  समवाय  ने  उसे  नहीं  माना  जिस से

 ६  करोड़  रुपया  होगी  ।
 ये  कठिनाइयां पैदा  हुई



 दे
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 श्री  ato  पी०  क्या  यह  सच  है श्री  राज  बहादुर :  निःसंदेह  प्रक्रिया

 बड़ी  जटिल
 जो

 इसी  से  प्रकट  हो
 fe  ज्वार-भाटे  के  प्रवाह  में  खारा  पानीਂ

 जायेंगा
 कि  समवायों  को  उन  के  हिसाब

 की  पहले
 रेलवे  के  aes  के

 निकटवर्ती
 भाग  में

 घुस  जाता  हैन्नौर
 बाद  में  पास  के

 गये  थे  ।  इन  के  आधार पर  क्षतिपूर्ति का
 ४००  एकड़  धान  के  खेतों  में  फैल  जाता

 निर्धारण
 किया  गया  है

 ।  क्षतिपूर्ति के  ये  ह ै?

 निर्धारण
 हम  ने

 सेवायों
 के  पास

 यह  जानने
 श्रीमान्‌ ।  यही

 के
 लिये  भेजे  हैं  वे

 इन
 को  स्वीकार

 श्रम्यावेदन
 है  कि  निकट  के  eat  में

 करती  या  या  स्वीकार  बाढ़  झरा  जाती  है  ।  पर  इस  का  कारण

 करती  हैं
 ।

 इस  के  बाद  हम
 क्षतिपूर्ति

 की
 राशि

 रेलवे  के  में  पानी  इकट्ठा  हो  जाना  नहीं

 का  भुगतान कर  देंगे  ।  वहां  पर  नालियों की  समुचित

 श्रीमती  चक्रवर्ती  :  व्यवस्था
 का

 न  होना  कौर
 उस  के

 लिये

 वालों  वे
 एक  पृथक  नाली  की

 मांग  कर

 अध्यक्ष  हम  शर  we  WE  |  यह  मद्रास
 सरकार

 के  पैसे  से

 लेंगे  ।  प्रौढ़  इस  के  बारे  में  उन  से  कह  दिया  गया

 रेलों  पर  संरक्षण  कार्य  और  हम  उस  का  एक  प्राक्कलन  भेज
 रहे

 a
 ्  |

 श्री
 ato  पी०  सरकार को

 रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :  पता है  मद्रास  सरकार  का  विचार  है

 fe
 यह  रेलवे  का  शभ्रह्मता  नाली सरकार को  दक्षिण  रेलवे

 के  स्टेशन  के  खास-पास की
 सँरक्षणात्मक  दीवाल  बनाने

 वारी
 केन्द्र

 की
 मद्रास  सरकार

 की
 नहीं

 ? संस्थाओं  से  यह  भ्रेम्यावेदन

 मिला
 है  कि

 श्रज्ञीक्कल
 स्टेशन

 के
 ऊपरी

 श्री  अलगेशन :  we  यह  है  कि  स्थान

 पुल  कौर  रेलवे  पुल  के  खास-पास उचित  सम्बन्धी  निर्माण-कार्यों के  लिये  हम  तभी
 संरक्षण  न

 होने  से
 खारी

 पानी  पास  के
 धान

 व्यवस्था करते  जब
 रेलवे

 लाइन  बनने  के
 के  खेतों  में  घुस  जाता  है  फसल  को  नष्ट  दस

 वर्ष  के  अन्तर्गत  ही  कोई  शझ्रावश्यकता

 कर देता है  ;

 पड़
 |

 यह  लाइन
 PE ot

 में  बनी
 थी  ।

 कौर

 यदि  सच  तो  सरकार  इस
 wa

 यह  रेलवे  की  जिम्मेवारी नहीं  है

 बारे
 में  क्या  कार्यवाही करना  चाहती  स्थान  सम्बन्धी

 |
 कोई  भी  निर्माण-कार्यो

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  पैसे  से  ही  किया

 जायेंगी  |

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री

 क्या  माननीय

 एक  अतिरिक्त  नाली
 )

 मंत्री  का
 विचार  यह  है  कि  यह  पानी

 भरना

 के  लियें  योजना  श्र  प्राक्कलन  पिछले
 दस  साल  से  ही  शुरु  हुआ है  ?

 यदि

 तैयार  किये
 जा

 र
 हैं  कौर  मद्रास  सरकार  यह  पहले

 से  ही  तो
 सरकार

 ने  इन
 ३००-

 Yoo  एकड़  धान  के  खेतों  को  बचाने  के  लिये

 पंगे  |
 के  पास  उस  की  मंजूरी  के  लिये  भेज  दिये

 पहले
 कोई

 कार्यवाही
 कयों  नहीं  की  ?
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 श्री  अलगेशन
 :  यदि  ऐसा  तो  यह  श्री  राज  बहादुर  :  हमारी  नीति  विभिन्‍न

 कार्यवाही  मद्रास  सरकार  को  करनी  चाहिये  राज्यों  की  राजधानियों  को  जोड़ने  की  है  ।

 रेलवे को  नहीं  ।  अंडमान  एक  द्वीपसमूह  ह  ।  माननीय  सदस्य

 के  सुझाव  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 हवाई  अट
 श्री  हेम  राज  :  क्या  कल  घाटी  में  एक

 ३२७.  श्री  एस०  सो ०  सामन्त  क्या
 हवाई  aes  बन।ने  का  कुछ  विचार  है  ?

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 श्री  राज  बहादुर  :  इस  समय  इस  की

 पडताल  नहीं  हो  रही  बल्कि  हमें  सुझाव
 ्  वित्तीय वर्ष  में  कितने

 दिया  गया  हूं  ।
 नये

 .  हवाई  अहो
 के  पूरे  हो  जाने  की  आश्या

 है  ;
 श्री  एवं  सी०  सामन्त

 :
 अपने  दूसरे

 प्रश्न  में  में  ग्राम  के  बारे  में  जानना  चाहता
 श्रगरताला  हवाई age  के  बनने

 था  जब  कि  माननीय  मंत्री  ने  अंडमान  के

 में  क्या  प्रगति हुई  है  ;  कौर
 बारे  में  उत्तर  दिया  हे  ।  में  जानना  चाहता

 इस  प्राक् कलित  था  फि  क्या  श्रीराम  के  प्रशासनिक  केन्द्रों

 लागत  कितनी  होगी
 ?  को  हवाई  संचार  जोडा  जायेगा  ?

 संचार  उसमें  राज  श्री  राज  बहादर  :  असाम  में  हवाई
 तीन  हवाई  agt  का  अर्थात्‌  चंडीगढ़

 अड्डों  के  निर्माण  के  लिये  प्रारंभिक  पडताल
 कांडला  उदयपुर  निर्माण  कार्य  चल  का  काम  नौगांव  और  शिलांग  में  चल

 रहा है  ।  उन  को  १९५५-५६  में  पूरा  करने  रहा
 की  पुरी  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 चावल  का  स्टाक
 तथा  में  एक  विवरण

 ३२८ क  ०  श्री  सारंग धर  दास  :  क्या
 सभा के  पटल  पर  रखता  जिस  में

 ताला
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा

 हवाई ae  के  विभिन्न

 कार्यों  की  प्रगति  ate  उन  की  लागत  दी
 करेंगे

 कि

 गयी है  २,  अनुबन्ध
 देश  में  रक्षित  स्टाक

 संख्या  ३९
 में  चावल  की  कुल  मात्रा  कितनी है  ;

 और
 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :

 पोर्ट  ब्लेयर

 में  एक  हवाई  ase  का  निर्माण-शुरू  किया
 क्या  यह  सच  ह  कि  सरकार  ने

 पुराने  स्टाक  को  निपटा  देने  और  नया या  निकट  भविष्य  में  किया

 माल  भरने  का  निश्चय  किया  ह  ?
 श्री  राज  बहादुर  :  यह  शुरु  नहीं  किया

 गया  है  ।  उसके  बारे में  आरम्भिक  पड़ताल  खाय  तथा  कृषि  उप मन्त्री
 ।  एम०

 का  काम  तक  नहीं  gars  |  वी
 ०  १२-२-५५

 श्री  एस०  alo  क्या  यह  सच
 को  सरकार  का  चावल  का  कुल  स्टाक

 a4  लख  टन  था  |
 हू  कि  arm  कें  विभिन्‍न  अगम्य  पहाड़ी

 क्षेत्रों  को  जोड़ने  के  लिये  सरकार  वहाँ  सरकार  ने  उस  स्टाक  को

 ठाने  ar  निश्चय  किया  जो  बहुत विभिन्न  भागों  में  हवाई  ass  बनाना  चाहती

 तक  नहीं  जा  ह  ।
 ह
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 श्री  सारंग धर दास  :  में  जान  सकता  रही  हो  गया  है  और  बाकी  भी  बिगड

 हुं  कि
 पिछले  वर्ष  के  स्टाक के  लिये  औसतन  यदि सच  तो  सरकार  इस

 कितना  दाम  दिया  गया  और  उससे  स्टाक  को  निपटाने  के  क्या  कार्यवाही

 कितना  वसूल  किया  जा  सकेगा  ?
 कर  रही है  ?

 श्री  एम०  ०[कृष्णप्पा  :  बर्मा  से  गत
 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  हाल  में  हमने

 वर्ष  प्रात  वाले  सभी  चावल  के  लिये  हम  ने  केन्द्र  और  राज्यों  के  सभी  अधिकारियों

 ४८  पौंड  ति  टन  दिया  था  ;  देशी  चावल  का  एक  सम्मेलन  बुलाया  और
 हम  ने

 का  मूल्य  ३०  पौंड  से  ३५  पौंड
 तक

 है
 ।  उन  से  कहा  हैं  कि  उस  चावल  का  ग्रेड  और

 श्री  सारंगधर दास  :  इसे  किसਂ  दाम  स्वरूप yom  चिन्तित  कर  जो  खराब

 पर  बेचा  जायगा  ?  at  जाता  जिससे  उसे  तुरन्त  निपटाया

 जा  सके  ।  इस  समय  हमारे  पास  ऐसा  कुछ श्री  एम०  ०  जब  हम  देखते
 भी  चावल  नहीं  जो  बिगड  रहा  हो  |  उस

 है  कि  frat  विशेष  प्रक।र  के  चावल  को

 बहुत  समय  तक  बचाया  नहीं  जा
 के  बिगडते  ही  हमਂ  उसे  निपटा  देते  हैं  ।

 प्राक्कलन  पत्र  मंगाये  जाते  हें  और  उसे  बेच
 श्री  केलप्पन  :  में  जान  सकता  हूं  कि

 दिया  जाता हे  ।  हमਂ  नहीं  कह  सकते  कि
 क्या  कोई  स्टाक  निपटाये  चुके  और

 हमें
 यह  किस  दाम  पर  बेचना  पड़ेगा  ।  यदि  तो  उन  पर  कितना  घाटा  हुमा

 a

 श्री  सारंगपुर  दास  :  में  जान  सकता

 हूं कि  चूंकि  चावल  भंडार
 में

 रखने  से  श्री  एम०  ato  हां  माननीय

 बिगड  जाता  क्या  सरकार  भविष्य  में
 सदस्य  के  जिलें  में  यानी  कालीकट  में  हम  ने

 चावल  क  स्थान  पर  धान  को  भंडार  में  पिछल  महीने  लगभगਂ  १५,०००  टन  चावल

 रखने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगी  |
 बेचें थे

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  इस  भंडर

 का  कुछ  अंश  धान
 के  रूप  में

 भी
 हे

 ।

 यथासंभव  हम  धान के  रूप  में  ही  लने
 श्री  एम०  वी०[कृष्णप्पा  :  हमने  जो

 की  कोशिश  करते  पर  यह
 सब  हमारे

 आयात पर  निर्भर  ह  ।  इन  १४५  लाख  टनों
 दामਂ  दिया  था  उस  का  पचास  प्रतिशत  ॥

 में  ९  लाख  टन  शिकायात  किया  gat  चावल
 रेलवे  कर्मचारी

 हे  और  वह  इसलिये कि  हम  बर्मा  से
 धान  का

 आयात  नहीं  कर  बल्कि  हमें  चावल
 *३२९,  श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  क्या  रेलवे

 के  ७८ रूपम  उसका  आयात  करना  होता
 मन्त्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  लिये  जाने  वाले  ग्र नाज़  में  कुछ

 धान  के  रूप  में  होगा  और  कुछ  चावल  के  ae  १९५४  में
 उत्तर  रेलवे  में

 कितने  गार्डों  और  श्रसिस्टट  स्टेशन  मास्टरों
 रूप  मह

 की  भरती की  गयी थी  ;  और
 श्री Uo  एम०  थामस  :  में  जान  सकता

 हुं  कि  क्या  यह
 सच

 हे
 कि

 बहुत
 a  चावल

 उन  में भ्रनुसूचित  जातिय  के

 कितने  व्यक्ति  थे  । शो  ax  विभिन्‍न  राज्यों  से  वापस  ले
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उप मन्त्री  श्री  अलगेशन  में  नहीं  जानता  फि

 :  गाडे  ७६  राज्य  सेवा  आयोग  और  संघीय  सेवा  आयोग

 असिस्टेंट  स्टेशन  मास्टर  बर  कुछ  ढील  देता  शायद  ढील  का  सम्बन्ध

 गाड़ें  2  से  पर  में  नहीं  समझता  कि

 असिस्टेंट  स्टेशन  मास्टर  २५  इसका  सम्बन्ध  स्तर  से  हे  ।

 श्री
 डी०  सी०  wat  कया  अनुसूचित  मंहगाई  भत्ते  का  मिलाया  जाना

 जातियों  के  लिये  कुछ  संरक्षण  रखा  जाता  ३३०.  शी  टी ०  बी०  विट्ठल  राव  :

 और  यदि  तो  उस  का  श्रतुपात  क्या  मंत्री  १६  १९५४  को

 कितना  है  ?  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ४५  के  उत्तर  के

 श्री  संरक्षण  अनुपात  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 १२  १/२  प्रतिशत  पर  दुर्भाग्य  से  ये  (*)  क्या
 भूतपूर्व  निजाम  राज्य

 की

 प्रतिशतक
 ¥

 और  ६  प्रतिशत  ही  हैं  ।  रेलों  के  उन  कर्म  चोरियों  के  मंहगाई  भत्ते

 श्री  डी०  ato  में  जन  सकता
 का  ५०  प्रतिशत  भाग  मंहगाई  वेतन  मान

 लिया  गया हू  जिन्होंने  रेल  सम्मिलन  के
 हूं  कि  तथा  कथित  अनुसूचित  जातियों  की  यह

 qa  की  wat  और  सेवा  की  दशाओं  को भरती  wind  से  कम  क्यों  में

 यह  भी  जान  सकता हूं  कि  क्या  सरकार  बनाये  रखना  स्वीक/र  कर  लिया ह  ;  और

 नियुक्तियां  करते  समय  अनुसूचित  जातियों  यदि  तोक्म  उसे  भूतलक्षी

 प्रभाव  से  प्रयुक्त  किया  जायेगा  ? के  बारे  में  भ्रहृताश्रों  को  कम  नहीं  कर  देती

 रेलवे  परिवहन  उप मन्त्री

 श्री  अलगे दान  :  भरती  रेलवे
 अलगे दान  :  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।
 aa  द्वारा  की  जाती ह

 ।  वस्तुतः  इन

 वर्गों  के  अनुसूचित  जातियों  के  श्री  ato  बी०  बिट्ठल  रांच  में

 उम्मीदवारों  के  आवेदन  पर्याप्त  संख्या  में  जानना  चाहता  हूं  किकया  उक्त  कर्मचा  रियों

 प्रात  हूं  और  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  को  एकीकरण  के  पूर्व  केन्द्रीय  वेतन  झ्रायोग

 me  रखे  गये  स्थानों  से  चार-पांच  गनी
 की  सिफारिशों  के  सम्पूर्ण  लाभ  प्राप्त  हो

 रहे  थे  और  हां  तोनस  विशिष्ट  वर्ग  कें संख्या  में  उम्मीदवारों  को  इंटरव्यू  के  लिये

 बुलाया  जाता  है  पर  उन  में  से  बहुत  से  स्तर
 प्रति  यह  भेद  कयों  है  ?

 तक
 के

 न  इसलिये  उनको  नहीं  चुना  atte  अलगेशन
 :  माननीय  सदस्य  ने  जो

 गया  ।  जहां तक  स्तर  को  करने  कामरान  कुछ  कहा  है
 वह

 सत्य  है
 ।

 यह  बात  वित्त

 मुझे  खेद  है  कि  यह  स्वीकार्य  नहीं  है  ।  मंत्रालय  की  जानकारी में  ला  दी गई  है  और

 श्री  डी०  सी०  शर्मा :  क्या  यह  सच  वे  इस  विषय पर  शीघ्र  ही  अंतिम  निर्णय

 करने  की  इरादा  रखते  हें  |
 नहीं  है  कि  संघीय  लोक  सेवा  आयोग  और

 राज्य  लोक  सेवा  के  विषय  में  स्तर  श्री  टी०  बी०  विट्ठल  इसਂ  तथ्य

 को  कम  कर  दिया  जाता  are  यदि
 को

 दृष्टि
 में

 रखते  हुए
 कि

 यह  मामला

 हू  तो  यह॒  रेलवे  सेवा  आ्रायोगों  रेलवे  पिछले  दो  वर्षों  से  श्रनिद्चित  अवस्था  में
 हू

 चुना  बोर्डों  दवारा  यह  क्यों  नहीं  किया  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  पर  कब

 जाता ग
 तक  निर्णय  किया  जायेगा  ?
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 थी  अलग शन  :  यह  वही  ह  खाद्यान्नों  का  आयात  और  निर्यात

 जो  मेंने  पहले  कहा  था  ।  मंत्रालय
 #333  श्री  चौधरी  मुहम्मद  काफी  :

 की  श्रापना हे  कि  वह  इस  मामले  पर  शीघ्र
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  सभा-पटल  पर

 ही  अन्तिम  निर्णय  कर  लेंगे  ।
 एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिससे

 श्री  क्‌०  Fo  बसु  :  यह  कब  तक  मालूम  हो  :

 मूर्त  रूप  धारण  करेगी  ?
 १९५४  में  निर्यात  और  हयात

 किये  जाने  वाले  ख़ानदान  और  चीनी  की
 क्रनूल-कोथापत्तनम

 रेल  c Pa 0
 गमका
 HUA]

 #332,  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :  \

 (  ख  उन  देशों  के  जिन्हें  निर्यात

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  ५ बतन  की  कृप  करेंगे  किया  गया  था  ;

 fr:
 उन  देशों  के  नाम  जहां  से  ये  वस्तुयें

 क्या  कुरनूल  और  कोथापत्तनम
 अरयात  की  गई  थीं  ;  और

 के  बीच  रेल  मर्ग  बनाने  का
 कोई

 प्रस्ताव

 a
 प्रत्येक  वर्ग  से  सम्बन्धित  निर्यात

 रायात  का  मूल्य

 क्या  यह  सच  हैं  कि
 वजूद  संस्था

 कृषि  मंत्री  (  STo  पी०  एस०
 में  इस  श्राव्य  के  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 देशमुख  :  से  उपलब्ध
 और

 कारी  वाले  तीन-विवरण  सभा  पटल  पर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस
 रखे  जाते  हैं  ।  परिशिष्ट  २,

 विषय  में  कार्यवाही  करने  का
 बन्ध  संख्या  ¥o |

 विचार है  ?  श्री  चौधरी  मुहम्मद  शफी  में  वे

 रल  तथा  परिवहन  उपमंत्री  तिथियां  जानना  चाहता हूं  जब  सम्बन्धित

 :  नहीं  श्रीमान  ।  पार्टियों  से  करार  fra  गये  थे  ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :
 मुझे  त्रसन कुरनूल  को

 के  लिये  पूर्व  सूचना  चाहिये  ।
 नंडयाल  होकर  ओंगोल  से  मिलाने  के  सम्बन्ध

 में  अ्रभ्य।वेदन  प्राप्त  हुए  हे  जिसमें  करनूल  विमान  दघटनाय

 कोथापतनम  का  थोडा  सा  भाग
 ¥33Y.  श्री  जेठालाल  क्या

 सम्मिलित  हैं  ।
 संचार  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 (7)  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना  की  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  से  मालूम हो  :

 अवधि  में  नवीन  मार्गों  के  निर्माण का  चुनाव  १९४१  से  तभी  तक  होने  वाली

 करते  समय  उक्त  प्रस्ताव  पर  विवार  करने
 विमान  दुर्घटनाओं  की  संख्या  तथा  उन  के

 के  लिये  उसे  रख  लिया  गया ह  परिणाम-स्वरूप  मरने  वालों  की  कुल  संख्या  ;

 श्र
 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी

 :  में
 च

 जानना  चाहता  हूं  कि  कया  इस  में  कोई  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  से
 ra

 तर्पण  किया  गया  हे  ?  बचने के  लिये  समय  समय  पर  सरकार

 शमी  अल  गदा
 ध

 ् सल  *
 नहीं  ।  द्वारा  दी  गई  कार्यवाहियां ?
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 प्रश्नों  के  उत्तर संचार  उपमंत्री  राज

 श्र  भ्रपेक्षित  सुचना  बताने
 मोनो  उत्पादन

 एक  विवरण  में  लोक-सभा  के  पटल

 FIC.  सरदार  हुक्म  fag:  कया  खाय
 रखता हूं

 ।  परिशिष्ट  र्

 अनुबन्ध  संख्या  ४१]
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 श्री  जेठा लाल  जोशो  :  विवरण  से  प्रतीत  PeUv  में  भारत  में

 होता  है  कि  सावधानी  बरतने  के  नौ  विन्दु  फैक्टरियों  द्वारा  उत्पादित  चीनी  का  उत्पादन

 में  जानना  चाहता  हूं कि  १९५१,  १९५२,  उत्पादकों  युक्त  विक्रय

 १९५३  झ्र  9euy F gaxatae में  उपर वर्णित  किन  बातों
 के  लिये  दी  गई  मात्रा  ;  और

 का  ध्यान
 न  रखने  से  विमान  दुर्घटनायें  हुई

 क्या  युक्त  विक्रय  के  लिये  बाजार
 ह

 में  लाई  गई  चीनी के  सम्बन्ध  में  कोई

 श्री  राज  यह  बता  सकना  तम  मूल्य  निर्धारित किया  गया  था  ?

 कठिन  है  कि  किन  बातों  के  अनुसार  काम  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (att  ए०  पी०

 नहीं  किया  गया  थां  क्योंकि  थोड़ी  बहुत  मात्रा  २.५  लाख टन

 में  उन  के  भ्रनुसार काम  किया  ही  गया  R.V¥ ATS Cor | लाख  टन  ।

 प्रबन्ध  में  कठोरता  बर्तनी  झर  उक्त

 नौ  बातें  इन्हीं  सावधानियों  और  कठोरता  की
 )  नहीं

 ।

 पत्ता  पदाधिकारियों  को  सवा  की  दात
 सूचक  है ं?

 FICS,  श्री  एस०  एन०  क्या
 श्री  जेठा लाल  क्या  यह  सच

 र्पिए रेवड़
 है  कि  कुछ  विमानों  नें  अपनी  सेवा-योग्यता

 कि  हन  संतरी  ag  सताने  मी

 कृपा  करेंगे

 की  अवधि  को  पार  कर  लिया  है  कौर  यदि

 बम्बई  ate  कलकत्ता  पत्तनों के तो  ऐसे  कितने  विमान  हैं  ?

 चालकों  दूसरे  पदाधिकारियों की  सेवा
 श्री  राज  बहादुर  :  यह  सच  नहीं  की  शर्तों  की  जांच  के  लिये  नियुक्त  समिति

 सै
 ट  ।  जैसा  सदन  में  एक  पहले भी

 के  कायें
 की

 प्रगति
 किस स्थिति  में  है  ;

 कहा  गया  था  डेकोटा की  गोश्त  चन  ४०,०००  थ्रोट

 घंटे  मानी  जाती  है  कौर  हमारे  विमानों  में  से  समिति का  प्रतिवेदन  कब  तक
 अधिकांश  ने  १६,०००  अथवा  १७,०००  घंटों

 प्राप्त  होने  की  आशा  है  ?

 से  भ्रमित  उड़ान नहीं  की  है  ।
 toa  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 श्री ए०  एम०  थामस  :  में  जानना  चाहता  अलगे दान  आर  समिति  ने

 हूं
 कि

 यह  थकान  सरीखी  वस्तु  क्या  कार्य  पूरा  कर  लिया  है  कौर  कुछ

 ?  यदि  तो  इस  से  बचने  के  लिये
 दिनों  पूर्वे  ही  उन  का  प्रतिवेदन प्राप्त  हुमा

 सरकार ने  क्या  सावधानी  बरती  है  ?  है  ।

 रेल  इंजिन
 श्री  राज  निवेदन

 विभिन्न  उपायों  ak  RIES.  sr  oF e  णष्णाचा  q
 ह

 जोशो  क्या

 मंत्री  को
 सड़ाता  द्रुपद  करते  है  ।  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  रंजीत
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 त

 उपमंत्री द्वारा  धुनें  की  अ्रत्यधिक सृष्टि
 से  यु  को  रेलवे  तथा  परिवहन

 भ्रष्ट  होनें  से  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  अलगे शन  मद्रास  पत्तन  में  कोयला

 की
 गई  है

 ?  जहाजों के  पहुंचने  में  देरी  के  कारण  जहाजों

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  वहां  अधिक  संख्या  में  एकत्रित हो  कर

 मत्था  होना  झर  मौसम  का  प्रिया
 न  होना

 इंजिन  फायरमेनों  को

 अत्यधिक  झ  पैदा  करने  से  बचाने  के  लिये
 है  तथा  कोयला  जहाजों  के  लिये  रक्षित

 दो

 विद्वेष  दिक्षा  दी  जाती है  ।
 बर्थ  में  से  एक  में  इंजिनों  श्र  गाड़ियों के

 ढांचों  को  कुछ  दिनो ंके  लिये  ठहराया
 गया

 रेल  यातायात  के  संबन्ध  में  भारत-पाकिस्तान

 सम्मेलन

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  घरेलू  अ्रथंशास्त्र  में  प्रशिक्षण

 ey  श्री  एल०  एन०  मिश्र
 FREY,  श्री  आर०  एन०  क्या

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  $

 क्या  १९५४  में  दिल्ली

 में  रेल  यातायात  सम्बन्धी  भारत-पाकिस्तान
 क्या यह  सच  है

 कि
 घरेलू

 we

 शास्त्र में  प्रशिक्षण  हेतु  कुछ  महिला  विद्यार्थी

 सम्मेलन झा  था  ;
 भेजे  जाने  वाले  हैं

 यदि  तो  उक्त  सम्मेलन  में  यदि  क्या  श्रभ्या्ियों

 at  क्या  महत्त्वपूर्ण  निर्णय  किये  गये  का  चुनाव  कर  लिया  गया  है  ;
 ्
 थे

 ?
 प्रशिक्षण की  safe  कितनी है  ;

 रे
 ~

 परिवहन  उपमंत्री
 कौर

 :  भारत  पाकिस्तान
 विद्याथियों  को  सरकारी

 रेलवे  स्थायी  समिति  ak  स्टोर  उपसमिति
 व्यय  पर  भेजा  जायेगा  अ्रथवा  WAHT

 की  बैठकें  दिल्ली  में  १९५४  में  हुई

 थीं  |
 प्रदत्त  छात्रवृत्तियों के  सहारे  पर  ?

 dont  में  किये  गये  महत्वपूर्ण
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  To  पी०

 निर्णयों  का  सारांश  सदन  पटल  पर  रखा
 :  म्रत्तर्राष्ट्रीय  युवा  कृषकों

 के  झ्रादान  प्रदान  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  १०
 जाता  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 संख्या  ४२]
 युवतियों  को

 अमरीका  भेजने  का  विचार

 किया  गया  है  ।  जिन  विषयों  का  शिक्षण
 मद्रास  पत्तन

 प्रदान  किया  जायेगा  उन  में  से  घरेलू  भ्रथंशास्त्र

 * 293,  श्री  रघुनाथ  सिह  क्या
 भी  एक  है  ।

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किਂ  अभी  नहीं  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  पत्तन पर  खाने  छः  महीने  |

 वाले  कोयले केਂ  जहाजों  को  पत्तन पर  अधिक  नई  दिल्‍ली से  न्यूयॉर्क  जाने  प्र

 भीड़  होने  से  खाली  करने  में  भ्र साधारण  art  किराया  अमरीका  के  vV—UF o

 देर  लग  जाती  स्थानाभाव के  कारण  क्लब  फाउन्डेशन द्वारा  दिया  जायेंगी  wie

 स्पिनरों  को  बन्दरगाह पर  कई  दिन  रूकना  निवास तथा  भोजन  व्यय का  प्रबन्ध  अ्रमरीकी

 पड़ता है  ।  अ्रातिथेय  परिवार  करेंगे  ।
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 भारत  और  गोधरा  के  ala  डाक  सम्बन्ध  ग्रामों  पुलिस  स्टेशनों  के  लिए  टेलीफोन

 सम्बन्ध

 F300  ठाकर  युगल  किशोर
 *

 ३०३.  श्री  विभूति  मिश्र  कया  संचार

 कि  संचार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पार  पत्र
 क्या  सरकार  का  प्रत्येक  ग्रामीण

 पुलिस  स्टेशन  को  टेलीफोन द्वारा  जिला  प्रधान
 प्रणाली  पुरःस्थापित होने  के  च्  भारत

 कार्यालय से  मिलाने  का  वि
 पवार

 शर  के  बीच  डाक  सम्बन्ध  स्वधा  है

 ठप्प  हो  गया  है  ;
 और

 क्या  यह  सच  है  fe  सीमा  के
 यदि  =

 दोनों  शर  डाक  के  थैलों  का  ढेर  लग  गया
 में  ?

 है
 ;  भर  संचार  उपमंत्री  राज

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।
 यदि  तो

 थलों
 की  डाक  सत्वर

 वितरण
 ~~  a

 करने  के  लियें  क्या  उपाय  किये  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 गय  ह  किये  जाने  का  विचार

 ह ै?  रहों  का  विशेषज्ञ

 संचार  उपमंत्री  (  श्री  राज  बहादुर  )  :
 के  ३०४.  श्री  अमजद  अली  :  क्या  खाद्य

 (#)  नहीं
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 नहीं  ।

 क्या  ब्रिटेन  से  रेशा का  कोई

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता ।  विशेषज्ञ  फरवरी  PEUY  में  इस  देश  में  का

 लाख  में  दूरभाष  विनिमय  रहा है  ;

 *
 ३०१.  श्री  बी०  डी०  शास्त्री  :  क्या  यदि  तो  उस  क  शाने  का

 संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किਂ  :  मुख्य  उद्देश्य कया  है  ;

 लदाख  दूरभाष  वह  भारत  सरकार  के

 विनिमय की  स्थापना  का  प्रस्ताव  सरकार के  किसी  निजी
 समवाय

 के
 निमंत्रण  पर  यहां

 विचाराधीन  हें  |
 रहा है  ?

 यदि  तो  इस  विषय  में  कब

 तक  fata  कर  लिया  जायेगा  ;  कौर
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  To

 :  जी  हां  ।  संयुक्त  राष्ट्र
 इसकी  aaa लागत  क्या  संघ  के  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  झा धिक

 होगी ?  विभाग की  शाखा  के  अध्यक्ष  ने

 संचार  उपमंत्री  राज  QEUY  में  इस  देश का  दौरा  किया  था  ।

 लदाख  में  एक  बेतार  दूरभाष  क्षेत्र की

 स्थापना  का  उपबन्ध  विचाराधीन है  ।
 रेशों  के  सम्बन्ध  में  एक  लेख

 के  लिये  सामग्री  इकट्ठी  करना  |
 we  उपकरण  ak  वित्त

 सम्बन्धी  विस्तृत  जानकारी  पर  wat  अन्तिम  agar  इच्छा  से  इस  देश  में

 निर्णय करना  शेष  है  ।  aa थे  |
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 लक्कादोव  में  नारियल  की  खंती  ate  केਂ  गठन  में  या  गैर-सरकारी

 हितों  केਂ  प्रतिनिधित्व  में  कोई  परिवर्तन  नहीं
 *३०७.  श्री  प्न्न्स च् ्  कया  खाद्य  तथा

 eu  केवल  चार  गेर-सरकारी  स्थानों  में

 कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 से  तीन  पर  पुराने  मनोनीत  व्यक्तियों  के  स्थान

 क्या यह  सच  है  कि  लक्का दीव  पर  नये  व्यक्ति  करा  गये  हैं  ।

 में  नारियल  की  खेती  के  लिये  मद्रास  सरकार की  जी

 योजना  के  केन्द्रीय  सरकार  at  तथा  sto  मैत्रेयी

 दे  रही  ।  बोस  जिन्हें  भारत  सरकार  ने  मनोनीत  किया हैं  |

 यदि  तो  इस  योजना  का  पोषण  गवेषणा
 कूनूर

 ब्यौरा  क्या है  3 08,  थमी  alo  मिश्र  :  क्या  स्वास्थ्य

 इस  का  कुल  भ्र नुमा नित  व्यय  क्या
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगी  कि

 (4)  क्या  हाल  में  पोषण  गवेषणा  प्रयोग है  ;

 दाला  को  कूनूर  से  हैदराबाद राज्य  में
 केन्द्रीय  सरकार  व्यय  का  कितना

 रित  करने  का  कोई  निर्णय  किया  गया है  ;
 अंश  देती है

 यदि  तो  इसके  कारण  ;

 क्या  प्रयोगशाला  के  लिये  भवन वाद्य  तथा  कृषि
 मंत्री

 Yo  पी०

 :  ह  हो  गये  हैं  या  प्रभी  बनाए  जाने  हैं  ;  रोक

 (a)  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी
 से  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 राशि  की  मंजूरी  दी  गई  हैं  ;

 राष्ट्रीय  बन्दरगाह  बोड़े  स्वास्थ्य  मंत्रो  अमृत  :

 जी  हां  ।
 E306.  श्री  एम०  एस०  ग्रूपादस्वामी  :

 इस  समय  पोषण  गवेषणा

 परिवहन  मंत्री
 शाला  दक्षिण  भारत  की  स्वर  संस्था  के  भवनों

 कृपा  करेंगे  कि  :
 के  एक  भाग  में  हें  ।  उपलब्ध  स्थान  पर्याप्त

 नहीं  है  कौर  कूनूर  में  चिकित्सा  सुविधाएं  भी

 हाल  में  पुनर्गठित  किया  गया  है  ;  भ्र पर्याप्त हैं  ।  इस  लिये  प्रयोगशालाएं को

 किसी  दूसरे  केन्द्र  में  ले  जाना  आवश्यक है

 क्या

 यदि  तो  मुख्य  परिवर्तन

 भवन  उस  भूमि  पर  बनाए  जायेंगे

 क्या  श्रमिकों  किन्हीं
 जो  कि  हैदराबाद  के  समानिया  विश्वविद्यालय

 के  क्षेत्र  में  विश्वविद्यालय  ने  निःशुल्क  दी  है  |
 निधियों  को  भी  बो  में  सम्मिलित  किया  गया

 है
 योजनाओं  को  भ्रान्ति  रूप  दिया

 जा.रहा  हैं  ।

 प्रयोगशालाएं  स्थानांतरित  करने

 यदि  तो  उन  के  नाम  क्या

 श्र
 पर  कुल  १२,४७,४००  रुपये  qa  होगे  जिन

 में  9,49, Soo  रुपये  भवनों  के  निर्माण  केਂ  लिये

 उन्हें  कसे  चुना
 था

 ?  भी  सम्मिलित  हैं  ।  सरकार  ने  भारतीय

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद्‌  को  aa  तक  इस

 हुजी  हां  ।  प्रयोजन के  लिये  ३  लाख  रुपये  की मंजूरी  दी  है  ।
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 हिन्दी  को  पूछ  गये  तारांकित  wet  संख्या  १५७८

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 *3R0,  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  क्या

 करेंगे  fr:
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उनके

 मन्त्रालय  की  विभिन्न  दाखिलों  में  हिन्दी  में  क्या  १९५४-५५  में  अब  तक

 काम  शुरू  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  देश  में  की  गई  कृषि  गवेषणा  के  सम्बन्धਂ

 गयी है  ?  में  कोई  साहित्य  प्र  गीत  या  गया  हैं  ;

 संचार  (at  राग  बहादुर  )  :  न्
 किन  किन यदि  तो  ये

 ज्ञातव्य  सुचना  एक  विवरण  पत्र  के  रूप  में  भाषाओं  गें  प्रकाशित  फिया  गया  है  ।,

 सभा-पटल  पर  रखी  जाती  हैं  ।
 इसे  frat  में  कसे  परिचित

 शिष्ट  २  अनुबन्ध  संख्या  3]
 जिया  जाता  ह  ;  और

 नौवहन  कमंचारो
 १९५४-५५  में  इस  पर  कुछ

 कया  कितना  रुपया  खर्च  फिया  गया  ?
 ३२१.  श्री  रघुनाथ  सिह

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
 खाद्य  तथा  दूषि  मंत्री  ए०  पी०

 भारत  में  भारतीय शर  विदेशी
 (5)  जहाँ  ।

 नौवहन  कम्पनियों  में  कितने  व्यक्ति

 नाविकों  ae  चालकों  के  रूप  में  कृषि  सम्बन्धी  साहित्य  मुख्यतया

 काम  करते हैं  ;  अंग्रेजी  और  हिन्दी  में  छापा  जाता

 तथापि  कछ  पोस्टर
 उन  में  से  कितने  प्रमाणपत्र

 प्राप्त  कौर  प्रमाणपत्र  रहित  मास्टर  कौर
 तामील

 डेक  पदाधिकारी  हैं  ?  तेलगू  कौर  प्रादेशिक  में

 तैयार  fra  गये  हैं  ।
 रनवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 (att
 :  एक  विवरण जिस  में  कृषि  गवेषणा  साहित्य  कृषि

 कलेक्टर  वर्ष  १९५४  बम्बई  कलकत्ता  निदेशकों निर्देशकों  सूचना  तथा  प्रचार

 मे ंजो  किभारत  में  भर्ती  के  मुख्य  केन्द्र  हैं  सहकारी  सार्वजनिक

 भारती ८  विदेशी  नौवहन  कम्पनी  द्वारा  राज्यों  की  सम्बन्धी

 नियुक्त  किये  पदाधिकारियों  श्र  संस्थाओं  और  वाणिज्य  संगठनों  तथा

 नाविकों की  संख्या  बताई  गई  पटल  पर  संस्थाओं  के  द्वारा  वितरित  fear  जाता  हें  |

 रखा  [  परिशिष्ट  २,  परियोजनाओं यह  सामुदायिक

 अनुबन्ध  संख्या  ४४]  विस्तार  तथा  विकास  खंडों  के  प्रभारी

 farnricat  प्राम  पंचायतों  और  ग्राम  सेवकों
 यह  जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध

 को  भी  fear  जाता है  ।  इन के  द्वारा  यह
 नही ंहे  भर  इकट्ठी  हो  जाने  पर  दी

 कृषकों और  जनता  को  पहुंचता  ।  कुछ
 जायेंगी  |

 मामलों  में  जहां  भी  श्रावइ्यकता  हो  इस

 कृषि  सम्बन्धी  जानकारी
 साहित्य  को  रखने  और  बेचने  के  लिये  एजेंट

 *
 ३९९२.  श्री  आर०  एन०  सिह  क्या  भी  रखे  जाते  हैं  ।  भारत  सरकार  के

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  २३  १९५४  दान  मेनेजर  के  पास  यह  साहित्य  विक्रय  क
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 लिये  रखा  जाता  है  ।  इसे  प्रदर्श  नियों  सियालदह  रेलवे  स्टेशन

 *
 ३३५.  श्री  रघनाथ  fag  :  क्या  रेलवे और

 पशु
 प्रदर्शनियों  में  भी  वितरित  किया

 जाता &  मंत्री  यह  बतलाने  की  करेंगे  कि  :

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  क्या  यह  सच  हैं  कि  सर  कार

 हे  प्राप्त  होने  पर  इसे  पटल  पर  fear
 दह  रेलवे  स्टेशन  के  Galanin के  लिये  एक

 |  योजना  पर  विचार  कर  रही  और

 भारतीय  दुग्धशाला  गवेषणा  बंगलौर
 यदि  तो  यह  काम  कब  तक

 पूरा  हो  जायेगा  ?
 *

 ३२६.  ठाकर  युगल  किशोर  क्या

 रेलवे  तथा
 परिवहन  उपमंत्री खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :  :  जी  नहीं  ।

 wet  नहीं  उठता  ।
 (*)  डेरी  गवेषणा

 बंगलौर  में  gy  कृत्रिम  गर्भाधान
 सांडों  का  दिया  जाना

 सम्बन्धी  प्रयोगों  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  है
 ;  *३३६  ठाकर  युगल  किशोर  सिह

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  २४
 इन  प्रयोगों  पर  कुल  कितना

 १९५४  को  पूछे  गय  तारांकित  प्रत  संख्या
 erie  ;  और

 ७९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 भ्रग्नेतर  प्रयोग  कब  किये  जायेंगे  ?
 कृपा  करेंगे  कि  भ्रमेरिकन  टेक्निकल  सहयोग

 मिशन  फा यं क्रम  के  adit  जो  सांड  दिये खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ए०  पी०

 से  एक  विवरण  गये  वे  भारत  में  गये  हैं  ।

 पटल  पर  रखा  जाता  हे  ।  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ए०  पी०

 अनुबन्ध  संख्या  ४५]  १६  जर्सी  सांडों में  से  जिन  के  लिये

 भारत में  भरमे रि कन  टी ०  सी०  एम ०  ने  वायदा
 नई  रेलवे  लाइनें

 फिया  ६  सांड  मार्चे  के  प्रारम्भ  में  भारत

 ३३२.  थी  ato  मिश्र  :  क्या  रेल्वे  मंत्री  पहुंच  जायेंगे
 ।

 शेष  बाद  में  लिये  जायेंग े।

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  फि  :
 चोरी  के  नये  कारखाने

 क्या  हाल  में  पांडिचेरी  और
 श्री  डॉ०  सी०  शर्मा

 कडालौर  क  बीच  एक  नई  रेलवे  लाइन  ३३७
 at  आर०  एन०  सिह

 और
 क्या  खाद्य  fe  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या
 भारत  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  चीनी

 निर्णय  फिया  गया है  ?
 के  कारखाने  खोलने  के  सम्बन्ध  में  कितने

 रेलवे  तथा  परिवहन  उसको  प्रार्थना  पत्र  सरकार  के  विचाराधीन  और

 :  जी  नहीं  इनके  सम्बन्ध  में  प्रति  निर्णय

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।  कब  किया  जायेगा  ?
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 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (sit  ए०  पी०  क्या  इस  विषय  में  भारतीय

 प्रतिनिधियों से  बरामद  किया  गया १७  ॥

 राज्य  सरकारों  या  और

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ए०  पो
 ० प्राणियों  से  मांगी  गई  जानकारी  प्राप्त  होने

 पर  विचाराधीन  प्रार्थनापत्रों  का  निर्णय  किया  :  मामला  विचाराधीन है

 जायेगा  |  नहीं  ।

 कोलार  को  सोने  की  खानें
 इन्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को

 सवा  समिति  ६८.  श्री  पी०  Ato  बोस  :  क्या  WA

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 *33¢,  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :

 क्या  यह  सच  कि  बिजली न क्या  संचार  मंत्री  २  १९५४  को
 मिलने  के  कारण  ३०  eu aT को

 पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६८०  के  उत्तर

 कोलार  की  सोने  की  खानों  का  काम  बन्द  हो के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया था

 क्या यह  सच  हे  इन्डियन

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन  ने  कर्मचारियों की

 बिजली  न  मिलने  का  क्या  कारण

 था  ;  भ्र
 वेतन  श्रेणियों  और  सेवा  की  शर्तों  के  सम्बन्ध

 क्या  बिजली
 न

 होने  के  कारण में  समिति  की  सिफारिशों  में  संशोधन

 करना  स्वीकार  कर  लिया  और  भूमिगत  स्थान  पर  कोई  दुर्घटना  हुई  थी
 ?

 श्रम  मंत्री  (  श्री  खं डू भाई देसाई  )
 :

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या

 जी
 ३

 घंटे  site
 १२

 मिनट
 तक  काम

 विशिष्ट  संशोधन  च्  गये  हे  या  करने  का
 बन्द  रहा  |

 र  ह  ?

 ऐसा  विश्वास  किया  जाता  है
 संचार  उपमंत्री  राज  :

 कि  फोड़ਂ  के  कारण ऐसा  हुआ  था
 जी  हां  ।

 नहीं  ।

 में  प्रस्तावित  मध्यम  संशोधनों

 का  एक  विवरण पटल  पर  रखता  हूं  ।
 स्थानीय  स्वानासन  प्रयास  में  प्रशिक्षण

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ४६]  ६९,  श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 फालतू  मक्खन  स्थानीय  स्वशासन  प्रशासन

 ३३९,  श्री  कृष्णचायें  जोशी  :  क्यां  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  के  लिये  कितने  व्यक्ति

 विदेश भेजे  गये  हैं  ; खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :  ये  व्यक्ति  किन  राज्यों  से  चुने

 गये हैं  ; सरकार  का  अमरीका

 की
 इस

 योजना
 को  स्वीकार

 करने  का  वे  किन  देशों  को  भेजें  गये  हैं  ;  कौर

 विचार है  कि  फालतू  मक्खन घी  के  रूप  में  उन  के  कब  वापिस  art  की

 भारत  भेजा  जाये  ;  की  जाती  है  ?
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 मंदिरों  अस्पताल स्वास्थ्य  मंत्री  अमत ८
 :

 अभी  स्थानीय  स्वशासन  प्रशासन
 9X

 J  att  रघुनाथ सिंह
 :

 सम्बन्धीਂ  प्रशिक्षण  के  लिये  कोई  भी  व्यक्ति  ‘att  डी०  alo  शर्मा  :

 विदेश  में  नहीं  भेजा  गया  हैं  ।  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 |  ऐसा  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगी  जिसमें

 PRX,  १९५२,  2EX3  श्श्श्थ्म
 राजस्थान  में  अधिक  अन्न  उपजाओ

 आन्दोलन
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा उन  अस्पतालों  को

 दी  गयीਂ  सहायता  की  राशि  बतायी  गयी
 go,  श्री  कर्णी  सिंहजी  :  क्या  खाद्य

 जो  पूर्णतः  या  ईसाई  मिशनरियों
 तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  द्वारा  जाते  है ं?

 मार्चे  १६५४  के  तरन्त
 तक  अधिक  स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :

 उपायो  झ्रान्दोलन  के  लिये  केन्द्रीय  इस  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 सरकार  द्वारा  अनुदानों  ऋण  के
 द्वारा  रख  दिया  गया है  ।  परिशिष्ट  2,

 राजस्थान  को  कितने  धनराशि दी  गई  थी
 अनुबन्ध  संख्या  ve]

 कौर

 गया  बुकिंग  एजेंसी खाद्यान्न  कितना  airy

 उत्पादन  हुमा है  ?  193.0  श्री  वो'०  मिश्र  :  क्या  रेलवे  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  To  To

 अन  तथा  एक  विवरण
 क्या  गया  दहर  में  बुकिंग

 सभा  पर  एजेंसी  खोलने  के  बारे में  कोई  अभ्यावेदन

 परिशिष्ट  २,  संख्या  ४७]  प्राप्त हुमा  है  ;

 रेलों  में  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या

 निर्णय किया  गया  है  ?
 9.0  श्री  पी०  सब्ज़ा  राव  :  क्या  रेलवे

 मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :  रेलवे  परिवहन  उपमंत्री

 Nop
 aun Os  में  पुर्जों  रेलवे पर  त  aa  अलगे शन ) रग  at

 श्रेणी  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिये  कुल  कितने  प्रस्ताव  परीक्षाधीन  है  ।

 प्रार्थनापत्र प्राप्त  हुए  थे  ;

 रेलवे  सेवायें
 कुल  कितने  व्यक्तियों को

 कात
 के  लिये  बुलाया  कौर  कितने  ७४.  श्री  वो  मिश्र  tea  मंत्री

 व्यक्ति चुने  गये  थे  .?  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  क्या
 सरकार  को  गया  की  जनता

 :  १,२३,४०७  |
 की  से  गया  से  सब  अप  शर  डाउन

 मुलाकात  के  लिये  बुलाये  गये  गाड़ियों  में  तृतीय  are  मध्यम  श्रेणियों  वाली

 १४,  डंप  |  एक  बोगी  लगा  देने  के  बारे  में  श्रम्यावेदन

 चुने  गये  4, ERE | I  प्राप्त हुमा  है  ;  कौर
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 झ्राधार पर  जहाजों  के  माल  से  पृथक  आंका यदि  तो  इस  मामले  में

 क्या  निर्णय किया  गया  है  ?  नहीं रखें  जाते  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 विदेशी  बागानों  में  सेवा  युक्त  व्यक्ति

 :  ऐसे  किसी  श्रम्यावेदन
 \9\9.  श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या  श्रम

 का  पता  नहीं  चलता  है  ।
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपरोक्त  भाग के  उत्तर

 भारत  में
 geuy  में  बागान

 की
 दृष्टि  tag

 प्रत  उत्पन्न  नहीं  होता  उद्योग  में  काम  करने वाले  मजदूरों में  से
 =  a  निधि  कितने  प्रतिशत  मजदूर  विदेशियों  के  बागानों

 तथा  विदेशी  प्रबन्धाधीन बागानों  में ७५,  श्री  मुरारका  :  क्या  त

 कृषि  मंत्री  य  लगे हुए  थे  ;

 किन  किन  राज्यों  दुनिया

 विदेशियों
 के

 बागानों
 तथा

 प्रबन्घाधीन  बागानों  में  काम
 निधियां  स्थापित  की  पौर  यह  निधियाँ

 करने वाले  मजदूरों  को  VER  में  कुल  कितना

 बोनस
 हें

 गया था  ;

 कौर

 कौन  से  राज्य  निधियां
 REV  REX  के  तत्संबंधी

 स्थापित  करने  का  विचार  रखते  हें  ;  भर

 जा  सकती है  ? ऐसी  निधियां  स्थापित  करने  के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  क्या  सहायता  श्रम  मंत्री  खं डू भाई  :

 से  अझ्रासाम, उत्तर उत्तर  प्रदेश कुर्ग

 खाद्य  तथा  afa  मंत्री  To  पी०
 वाला  एक  विवरण  संबद्ध  है  ।

 से  राज्यों से  जानकारी
 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ४९]

 एकत्रित की  जा  रही  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  ak  त्रिपुरा  में

 विदेशियों  का  तथा/श्रथवा  विदेशी  प्रबन्धाधीन
 भारतीय  नौवहन

 कोई  बागान  नहीं  है  ।  पश्चिमी
 ७६.  श्री  रघुनाथ  fag:  क्या  परिवहन  मेसकौर  बावनकर-कोचीन  राज्यों

 wal  सरकारी  सरकार  द्वारा
 सम्बन्धी  जानकारी  सुगमता  से  उपलब्ध  नहीं

 नियंत्रित  निकायों के  द्वारा  समुद्रपार के  देशों
 हो  सकती है  ।

 में  जाने  वाले  जहाजों  के  माल  की

 बताने की  कृपा  जो  LEY  के  गायों का  कृत्रिम  गर्भाधान

 भारतीय  विदेशी  जहाजों  द्वारा  \9¢.  श्री  डी०  सी०  बया  खाद्य

 उठाया गया  था  ?  तथा

 कि  कृषि  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री

 अपेक्षित  जानकारी  उपलब्ध  PENV-UY  के
 अन्दर  कितनी

 गायों  पर  कृत्रिम  गर्भाधान  का  प्रयोग  कराया
 नहीं  2  क्योंकि  समुद्री  व्यापार

 लेखा

 ५
 म  सरकार  या  अन्य  पक्षों  के  स्वामित्व  के  शौर  कितने  प्रयोग  सफल  हुए  ; गम
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 श्रम  मंत्री इस  काम  के  लिये  डाक्टरों  (sit  खं  डू भाई

 भ्र  अन्य  कर्मचारियों  को  रखने  के  लिये  तथा  नवीनतम  उपलब्ध

 कितना  धन  खर्चे  हुमा  था  ;  AK
 कारी  PEYW—UR  वर्ष  से  सम्बन्ध  रखती  है

 जिस  के  श्रीधर  8,08, 50%  स्थायी  कौर
 उन  राज्यों  के  क्या  नाम

 ४६,३७२  अस्थायी  कमकर  काफी  बागानों
 जहां  ये  प्रबन्ध किये  गये  थे  ?

 में  लगे  हुए  थे  शर  कुल  BREA

 खाद्य  तथा  fa  मंत्री  ए०  ato  एकड़  भूमि  पर  काफी  बागान  थे  ।  सेवामुक्त

 :  PENV-UY  स्त्रियों  wie  बच्चों  के  सम्बन्ध  में  पृथक

 Pau  afar  भारतीय  मुख्य  ग्राम
 पृथक  ३ पाकड़  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 योजना  के  अधीन  जिन  गायों  का

 रेलवे  कमेंट्री
 कृत्रिम  ढंग  से  गर्भाधान  sat  उनकी  संख्या

 ४१,८२३  है  ।  सफल  गर्भाधान  के  मामलों  ८०.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  रेलवे

 की  संख्या  way  से  नहीं  जानी  जा  सकती  ।  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  काम  के  लिये  डाक्टरों  अजमेर  के  लोको-व्कंशाप  में

 इस  समय  कितने  आदमी  काम  करते  हैं  ; और  अरन्य  कर्मचारियों  को  रखने  के  लिये

 होने  वाले  खर्चे  का  लेखा  पृथक  नहीं  रखा  इन  में  विस्थापित  व्यक्ति  कितने

 जाता समस्त  योजना का  लेखा  इकट्ठा
 हैं  ;  श्र

 रखा  जाता  है  ।  वास्तविक  व्यय के  अंकड़े
 इन  में  भझ्रनुसुचित  जातियों  के

 वित्तीय  वर्ष  समाप्ति  के  पश्चात्‌

 केवल  सितम्बर  में  ही  जाने  जाते  हैं  ।  इस  मामले

 में  वित्तीय  वर्ष  १९५४-५५  अभी  चल  रहा  रेलवे  cai  परिवहन  उपमंत्री

 अलगेशन  )  :  Bi VEY  |

 RXV  ।
 दिल्‍ली  ate  अंडमान  तथा

 बार  द्वीपों  को  छोड़कर  राज्यों  में  REO |

 ये  प्रबन्ध  किये  गये  थे  ।

 पटना  प्ज्नपफरपुर  हवाई  डाक  सेवा

 काफो  बागान  ८१.  शगल  किशोर  fae  «  क्या

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 WR  को  डो०  स०  क्या  श्रम  क्या  सरकार  ने  डाक को  शरीक  शीघ्रतापूर्वक

 भेजने के  लिये  पटना  कौर  मुजफ्फरपुर  के
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 बीच  हवाई  डाक  सेवा  आरम्भ
 करने

 की
 भारत  में

 लगे  हुए  अस्थायी  तथा  स्थायी  मकरो
 वना  का  परीक्षण किया  है  ?

 स्त्रियों  ्र  बच्चों  की  पृथक  पृथक )  संचार  उपमंत्री  राज  :

 संध्या  क्या  है  ;  रोक
 जी  हां  ।  डाक  ले  जाने के  लिये  पटना  ake

 मुजफ्फरपुर  के  बीच  हवाई  सेवा  का  उपयोग भारत  में  ga  कितने  एकड़

 कमी  मे  काफी  बागान  z  ?  किया  जा  रहा  ह
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 देहातों  क्षत्रों  में  डाकघर ि  के  लिये  सरकार  के  नवीनतम  ग्रनुदेशों

 वाले  ज्ञापन  संख्या  पी०  एल०  जी०
 CX  dint  याल  क्रियोल  fag  :  कया

 १-५/५३  दिनांक  २३-६-५३  की  एक प्रति

 ware
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सभा-पटल  पर  रखी  जाती है  ।
 नक

 परिदिष्टਂ  २,  अनुबन्ध  संख्या  ५०]

 देहाती  क्षेत्रों में  डाकघर  खोलने

 के  लिये  सरकार ने  क्या  ्  दिये हैं
 तथापि  उन  गांवों

 जहां  पिछले  सामान्य  निर्वाचनों  में

 मतदान  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  २,०००
 क्या  ऐसे  प्रत्येक  गांवों  में

 या  afar  जनसंख्या  वाले  गावों  को  श्रेणी
 घर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  जहां  पिछले  bed

 सामान्य  निर्वाचनों  के  अवसर  पर  मतदान
 म  डाकघर  खोलने  के  मामले  में  प्रथमिकता

 केन्द्र था  ?
 दी  गई  यदि  वे  frat  विंमान

 घर  से  तीन  मील  के  भ्रमर  नहीं  अथ वा

 संचार  उपमंत्रो  राज  :  प्रस्तावित  डाकघर  को  प्रत्याशित  हानि
 ७

 देहाती  क्षेत्रों
 स  डाकघर  खोलने  ७५०  रुपये  मासिक  से  प्रिक  हीनहीं  है  ।
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 मिला
 है  कि  राज्य-सभा ने  राज्य-सभा  के  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 प्रक्रिया  तथा  कार्यसंचालन  नियमों  के  f  विधेयक

 NAL
 के  अनुसार

 २५  १९५५
 की

 में  इन  विधेयकों  को  संबोधित  रूप  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  wa  समा

 पारित  किया  है  :
 विद्यालय

 अनुदान  आयोग  विधेयक  को  संयुक्त

 (१)  भारतीय
 रेलवे  भ्रग्नेतर  विचार  करेगी  ।  इस  के  लिये  ६  घंटे

 2eUY  ।
 का  समय  दिया  ऐसा  पहले

 था  ।  उस  में  तीन  घंटे  २५  मिनट  २२

 वरी  को  लिये  जा  चुके  हें  इसलिये  wa  दो  घंटे REY  |

 (३)  आयात  तथा  निर्यात  सभा  औषधि  १९५४ |

 SeXy  ।  तथा  दन्त  चिकित्सक
 669  LSD



 BRB  विश्वविद्यालय  २८  फरवरी  8B4Kk  हरप्रनुदान  आयोग  विधेयक  Co

 geuv  पर  बिचार  करेगी  |  ४५  Ao  To  एक  ae  बात  जो  में  कहना  चाहता  हूं

 पर
 वित्त  मंत्री  श्रायव्ययक  प्रस्तुत  करेंगे  ।  वह  यह  है  कि  क्या  ऐसे  किसी  संविहित  निकाय

 केਂ  बनाने  की  आवश्यकता भी  है  ।  इंगलेण्ड  का
 श्री  एस०  एस०  मोरे  इस

 ही  उदाहरण  लीजिये  ।  वहां  की  विश्वविद्यालय
 विधेयक  के  संवैधानिक  औचित्य  केਂ  सम्बन्ध  में

 अनुदान  समिति  एक  श्रसंविहित  निकाय  होता
 महत्वपूर्ण  भ्रातियां  उठाई  जा  सकती  हैं  ।

 है  ।  यह  केवल  एक  परामर्शों  देने  वाला  निकाय
 प्रविष्टि  संख्या  ६३  के  अनुसार तीन  केन्द्रीय

 होता  है  जो  परामशंदात्री निकाय  के  रूप  में
 विश्वविद्यालय तथा  राष्ट्रीय  महत्व  की  घोषित

 शिक्षा  की  सर्वोत्तम  सेवा  करे  रहा  है  aif

 की  गई  संस्थायें  पूर्ण  रूप  से  केन्द्रीय  इस  के  लिये  श्रावस्यकता  केन्द्रीय  तकी

 सरकार  के  अधीन  होंगी  ।  प्रविष्टि  ६६  की
 बहीं  वरन  केन्द्र  के  द्वारा  दी  जाने  वाली

 ले  कर  एक  लाने  तथा  स्तर  का
 भ्रामक  सहायता  की  होती  है  ।

 निर्धारण  करने  के  बहाने  से  शेष  २८

 विद्यालयों  को  भी  उसी  स्थिति  में  लाया  जा
 ऐसी

 संस्थायें
 श्रंतविद्वंविद्यालय  ate

 रहा  है  जो  इन  तीन  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों

 की  है  हालांकि  राज्य  सूची  की  प्रविष्टि  ११  के

 पहले  ही  से  मौजूद  हें  जैसे  यह  एक  गेर-सरकारी

 संस्था  है  जिस  में  सभी  विश्वविद्यालय भाग

 शिक्षा  जिस  में  विश्वविद्यालय
 लेते  हैं  ।  इस  केਂ  अतिरिक्त  एक

 भी  सम्मिलित  नियंत्रण  राज्य  सरकार
 erat  दिक्षा  बोर्ड  भी  है  जिस  का  नेतृत्व

 का  होगा ।
 विद्यालय  दिक्षा  के  लिये  बहुत  लाभदायक  है

 ।

 इत  दो  संस्थाओं  के  भ्र ति रिक्त  Pevy  के
 सुषमा  सेन  पीठासीन

 सरकारी  संकल्प  द्वारा  एक

 यदि  हम  खण्ड  १४  पर  विचार  करें  तो  विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  के  नाम

 हमें  जान  पड़ेगा  कि  यह  आयोग  की  सिफ़ारिशों  बनाई गई  थी  ।  १९४६  १९४७ के  कुछ

 का  पालन  न  करने  पर  विश्वविद्यालयों को  दण्ड
 झ्रादेशों  द्वारा  इस  के  कार्यक्षेत्र  में  कुछ  विस्तार

 देने  के  लिये  बनाया  गया  है  ।  इस  के  द्वारा  भी  किया  गया  था  ।  इतनी  संस्थाओं  केਂ  होते

 अनुदानों  को  रोक  लेने  का  अधिकार  दिया  हुए  विश्वविद्यालय भ्रनुदान  watt  के  नाम  से

 गया  है  जिस  के  द्वारा  हो  सकता  है  कि  सरकार  एक  कौर  संस्था  बनाने  का  कारण  क्या  है
 ?

 तथा  केन्द्रीय  wart  सभी  विश्वविद्यालयों पर
 में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  किसी

 अपने  नियंत्रण को  कौर  भी  कठोर  करें  क्योंकि
 संस्था  के  बनाने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  है

 सभी  विश्वविद्यालयों के  पास  धन  का  अभाव  एकरूपता  लाने  के  लिये  दिल्‍ली  में  बैठ  कर

 है  ।  इस  प्रकार  न  केवल  राज्यों  के  स्वायत्त  जो  आदेश  जारी  किये  जायेंगे  वे  न  तो  भिन्न  भिन्न

 भ्रधिकार  पर  आक्रमण  किया  जा  रहा  हे  वरन  विश्वविद्यालयों की  भिन्न  भिन्न  परिस्थितियों

 साथ  ही  साथ  विश्वविद्यालयों की  स्वायत्तता  के  अनुकूल  होंगे और
 न  उन  से  विश्वविद्यालय

 भी  छीनी  जा  रही  है  ।  राधाकृष्णन  ने  का  कोई  हित  ही  होगा  ।

 जिस  ने  इस  प्रकार  की  सिफ़ारिश
 की

 है

 कहा  है  कि  विश्वविद्यालय अपना  महान  इस  विधेयक  के  पृष्ठ  १०  पर  कहा  गया

 कत्तव्य  तभी  पुरा  कर  सकते  हें  जब  उन  को  हैं  कि
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की

 स्वायत्त  एककों  के  रूप  में  कायें  करने  की  स्थापना  के  लिये  १,५०,०००  रुपये  की

 स्वतंत्रता  प्राप्त  हो  |
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 2,98,%  २,०००  रुपये  दिये  जायेंगे  ।  हमारे  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  बहुत  ही  शभ्रतुचित  है  ।

 विश्वविद्यालय शिक्षा  पर  १७  करोड़  रुपया  इसलिये  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता

 कर  रहे  हें  ।  बम्बई  की  सरकार
 केवल  हुं  ।  में  यह  भी  अनुभव  करता  हुं

 क  कार्यपालिका

 सरकार  को  इस  प्रकार  का  fare  सौंपना ३७'  ७  प्रतिशत रुपया  देती  है  कौर  पंजाब

 केवल  ३१'  १३  प्रतिशत  ।  भाग  में  के  विश्वविद्यालय शिक्षा  के  लिये  बहुत  हानिकारक

 राज्य  तो  भी  अपने  उत्तरदायित्व को  किसी

 हद  तक  पुरा  कर  रहे  हैं  परन्तु  भाग  में  के  पहले  भी  कभी  कुछ  नहीं  किया  है  वरन्‌
 जो

 राज्य  तो  उतना  भी  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  पहले  कुछ  भी  किया  गया  है  वह  गैर-सरकारी

 धंग्रेजों ने किसी हद ने  किसी  हद  तक  एकरूपता लाने  का  संस्थाओं  द्वारा  ही  किया  गया  है  क्योंकि  इन  के

 प्रयत्न  किया  था  ।  R&o0%  में  एक  ऐसा  जन्म  देने  वाले  वे  थे  जिन्होंने  taal  की

 नियुक्त  किया  गया  था
 ।

 उस  का  प्रतिवेदन  दासता  से  देश  का  मुक्त  करने  के  लिये  संग्राम

 किया  ।  इस  देश  में  विश्वविद्यालय तक

 पहुंचने

 बहुत  ही  परिश्रम  के  बाद  तय्यार  किया  गया

 था  जिस  में  विश्वविद्यालय की  छोटी  छोटी  वालों  की  संख्या  बहुत  कम  है
 ।

 अधिकांश

 समस्या भ्र ों  पर  भी  प्रकाशा  डाला  गया  था  |
 रूप  से  पैसे  वाले  ही  विश्वविद्यालय तक  पहुं  चते

 ag  प्रयोग  भी  इसी  परिणाम  पर  पहुंचा  था  हैं  शर  पेसे  वालों  की  संख्या  प्रतिदिन  कम

 कि  यदि  इस  की  सिफ़ारिशों को  स्वीकार  होती  जा  रही  है  ।  बहुतसंख्यक  होते  gu  भी

 fear  जायें  तो  विश्वविद्यालय शिक्षा  तथा  विश्वविद्यालय an  पहुंचने  वालों  में  किसानों

 कालिज  की  दिक्षा  का  खर्चा  बहुत  बढ़  जायेगा  ।  शर  मज़दुरों  की  संख्या  नगण्य  हो  रहती  है  |

 उस  को  पूरा  करने  के  लये  दानी  व्यक्तियों  का  इसलिये  यदि  कोई  रियायत  दी  जानी  है  तो

 सहयोग  लिया  जा  सकता  है  फिर  भी  सरकार
 ag  किसानों  ्र  मज़दूरों को  मिलनी  चाहिये

 जिस  हिसाब  से  alan  सहायता  देती  है
 जब  कि  इस  सरकार  का  उद्देश्य  ही

 चप  पर  उसे  फिर  से  विचार  करना  चाहिये  |
 समाजवादी  व्यवस्था  को  स्थापित  करना  है  ।

 दस  प्रयोग  ने  भी  बताया  है  कि  यदि
 इन

 कारणों  से  में  इस
 विधेयक

 का
 विरोध

 उस  की  सिफ़ारिशों  को  व्यवहार  में  लाया  जाये
 करता हूं  ।

 तो  22,85, 9¥,000  रुपये  की  झ्रावस्यकता

 होगी  जिस  में  से  ६०  प्रतिशत  अर्थात
 श्री  एम०  डी०  wat

 V¥,000  रुपये  के  ग्रावतंक  तथा  में  इस  विधेयक का  स्वागत

 ¥,20,00,000  रुपयें  के  अ्नावतेंक  व्यय  का  करता  हुं
 ।  राधाकृष्णन श्रायोग ने सिफ़ारिश प्रयोग  ने  सिफ़ारिश

 बनाए  केन्द्रीय  तथा  प्रान्तीय  सरकारों  को  की  है  कि  विश्वविद्यालय  दिक्षा  के  स्तर  का

 करना  चाहियें  ।  प्रयोग  की  द  सिफ़ारिशों  में  से  निर्धारण  करने  के  लिये  सनौर  विभिन्न

 पांच  पर  सरकार  ने  कोई  ध्यान  नहों  दिया  है  ।  विद्यालयों  की  शिक्षा  में  एकसुत्रता  लाने  के

 केवल  एक  ही  सिफ़ारिश  को  माना  है  जिस  के  लिये  पांच  या  सात  व्यक्तियों  का  एक  छोटा  सा

 बनाया जाये अनुसार  ara  का  नियतन  करने  के  लिये

 विश्वविद्यालय  अनुदान  अयोग  की  स्थापना  राधाकृष्णन  art  ने  जो  सिफ़ारिशें

 करने  वाला  यह  विधेयक  रखा  है  ।  अ्रायोग  की  की  हें  उन्हीं  को  कार्यान्वित  करने  का  प्रयत्न

 &  सिफ़ारिशों में  से  पांच  को  भ्र स्वीकार कर  के  इस  विधेयक  में  किया  जा  रहा  है  ।  फिर  भी

 केवल  एक  सिफ़ारिश  को  कार्यान्वित  करने  के  मे  ग  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  इस  का  विरोध

 लिये  इस  प्रकार  का  विधेयक  रखना  शौर  किया  जा  रहा  है  ।  कभी  ह  तीन  दिन  पहले

 फिर  भीं  यह  कहना  कि  हम  उस  के  प्रतिवेदन  को  सभा  में  एक  प्रसारण  निगम  बनाने  के  वि  य  पर
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 एम०  डी०

 wal  हुई  थी  कौर  इस  विधेयक  का  विरोध  नियम  हूं
 ।

 कहीं  श्रंग्रेशो  की  धूम  कहीं

 भी  इसे  भ्राता  पर  किया  जा  रहा  है  कि  प्रान्तीय  भाषा  के  नारे  लगायें  जाते  हें  प्रौर

 हिन्दी  को  माध्यम  बनाने  कां  प्रयत्न विश्वविद्यालयों  को  झ्रात्मनिभेर  रहने  दिया

 जाये  ।  पहले  तो  विदेशी  शासन  होने  के  कारण
 हो  रहा  है  ।  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने

 हम  विश्वविद्यालयों  को  राष्ट्रीय  आन्दोलनों  से  हम  इंसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हें  कि  केन्द्रीय

 ७ च  OS  SNOT  सरकार  को  निश्चय  ही  इन  सब  विश्वविद्यालयों
 में  भाग  लेने क  लिये  प्रोत्साहन देते  थे  किन्तु

 अब  तो  हमारा  ही  राज्य  है  प्रौढ़  तब  भी
 में  एकरूपता  स्थापित  करनी  चाहिये  ।  दिक्षा

 के  माध्यम  को  बात  ही  कुछ  का
 इसको  आलोचना

 की
 जाती  है  ।  मसूर  के

 कहना  है  कि  प्रादेशिक भाषा  को  इस  काय
 मुख्य  मंत्री  ने  कुछ  दिन  पहले  कहा

 था  कि

 ware  विश्वविद्यालयों की  व्यवस्था  wait
 के  लिये  waa  कुछ  हिन्दी  का  पक्ष

 लेते  हैं  शरर  कुछ  अभी  तक  कि  अंग्रेजी
 तक  सामन्तशाही प्राप्त  पर  चल  रही  है

 के  मोह  नहीं  छोड़  सके  हें  ।  केन्द्रीय शर  श्रबहुँउत  पर  केन्द्रीय  ग्रन्थकार  होना

 चाहिये  ।  इसी  प्रकार  एक  दिक्षा  मंत्री  ने  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  समन्वय  करना

 चाहिये  जिस  से  कि  सभी  विश्वविद्यालय
 भी  एक  विश्वविद्यालय  को  चेतावनी  दी  थी

 एक  जैसी  ही  प्रगति  करें  ।
 यदि  उस  ने  द्रमुक  कायें  न  किया  तो  उस  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  की  जायगी  ।
 इस  विधेयक  के  खंडों  में  अध्ययन  तथा

 एस०  एस०  मोरे  :  यह  तो  एक
 दिक्षा  कार्यक्रमों  का  सहयोगी  करने  का

 उपबन्ध  >  |
 दिक्षा  संस्था  को  राजनैतिक घमकी  है  ।

 विधेयक  के  खण्डों  पर  में  यहाँ  विस्तार श्री  एम०  डी०  जोशी  :  कुछ  भी  सही  |

 में  तो  यह  समझता  हुं  कि  wae  समय  गया
 में  नहीं  कहना  चाहता  हूं

 ।
 किन्तु  कुछ  खंड

 ऐसे  हैं  जो  भ्र वांछनीय  हैं  कौर  आपत्तिजनक
 है  जब  सरकार को  दिक्षा  aaa पर

 नियंत्रण  रखना  चाहिये  ताकि  उन  के  प्रबन्ध
 भी  हें ।  खंड  ५(२)  के  उपखंड

 में  जो  भी  त्रुटियां  हैं  उन  का  समाधान  हो  अनावश्यक  हें  ।  इन  को  हटा  दिया

 जाना  चाहिये  ate  केवल  तभी  इस  पर  कोई
 सके  ।  wal  तक  जो  भ्र ध्या पक  उन  में  काम

 कर  रहे  हें  वे  पुरानी  परिपाटी  श्र
 आपत्ति  नहीं  की  जा  सकेगी  ।  खंड  €  में

 वाही  विचारधारा  के  ही  प्रतीक  हें  ।  अधिकतर
 बताया  गया  है  कि  आयोग  को  संयुक्त  सदस्य

 बनाने  अधिकार है  किन्तु  उन  सदस्यों
 अध्यापक

 तो
 ऐसे  हें  जो  हिन्दी

 को
 पसन्द

 ही  नहीं  करते  ।  इस  प्रकार  की  हरनेक  बातें  को  मतदान  का

 '

 अघिकार  नहीं  होगा
 ।

 यह

 हूं  ।  उदाहरण  के  लिये  बुनियादी  शिक्षा
 तो  ठीक  है  से  भ्रापत्तिजनक बात

 यह  है  कि  इस  विधेयक  में  राज्य  सरकारों को  ही  लीजिये  |  afar  भ्र ध्या पक  उस  की

 कौर  से  उदासीन हैं  ।  के  प्रतिनिधियों को  कोई  स्थान  नहीं  दिया  गया

 है  ।  हमें  मालूम  है  कि  विश्वविद्यालय

 आजकल  हम  देखते  हें  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  सहायता  से  चल  रहे
 विश्वविद्यालय  अ्रपनी  अपनी  बीन  बजा  रहे  हूं  ।  ७  विश्वविद्यालय राज्य  सरकारों

 हूं  ।  बम्बई  विश्वविद्यालय सोलह  वर्ष  से  ने  ही  खोले  हें  आयोग  में  प्रत्येक  राज्य

 कम  ary  के  विद्यार्थियों  को  भर्ती  नहीं  करता  सरकार के  श्रतिनिधियों को  भी  स्थान

 ्  ।  सब  विश्वविद्यालयों में  अलग  अलग  fear  जाना  चाहिये  ।  इसलिये  इस  में  एक
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 भ्रनिवायं खंड  यह  होना  चाहिये  कि  आयोग  सका  है  ।  हमारे  देश  में  विश्वविद्यालयों की

 को  अपने  संयुक्त  सदस्यों  की  तालिका  में  संख्या  भी  पहले  से  बढ़  गई  है  कौर  अब  निधि

 के  उचित  वितरण  एवं  विभिन्न  विश्वविद्यालयों ऐसे  सदस्य  रखने  चाहियें  जो  राज्य  सरकारों

 का  समुचित  प्रतिनिधित्व कर  सकें  ।  के  स्तर  में  एकरूपता  लाने  के  लिये  इस

 प्रकार के  आयोग  की  आवश्यकता है

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  देश

 में  एक  संस्कृत  विश्वविद्यालय का  होना  हमारा  विश्वविद्यालय आयोग

 ध्रावर्यक  है  ।  हिन्दी  के  राष्ट्रभाषा  हो  जाने  प्रेट  ब्रिटेन  के  झ्रायोग  के  पर  बनाया

 जा  रहा  जो  १६१६  से  वहां  सुचारु  रूप  से के  कारण  संस्कृत  का  महत्व  सौ  गुना  अधिक

 बढ़  गया  है  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  विभिन्न  राज्य  काम  कर  रहा  है  ।  हमें  इस  बात  का

 सरकारों  ने  कोई  समुचित  उपबन्ध  नहीं  ध्यान  रखना  है  कि  हम  जो  भी  प्रबन्ध  करें

 किया  है  ।  किसी  भी  संस्कृत  विश्वविद्यालय  ag  सन्तोषप्रद रीति  से  काय करे  ।  ऐसे

 पा  कालिज  को  पर्याप्त  सहायता  नहीं  मिल  आयोग  में  अच्छे  ५  विद्वानों  का  होना

 रही  है  ।  प्रत्येक  पाठशाला  लभ  ही  ढंग  से  श्रावव्यक है  जिन्हें  शिक्षा  सम्बन्धी  समस्त

 कार्य  करती  उन  में  कोई  सहयोगी  नहीं  बातों  का  अनुभव हो

 है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  एक  संस्कृत
 ब्रिटेन  में  जो  आयोग  है  उस  के  सभापति

 विश्वविद्यालय स्थापित  किया  जाये  ।  इस
 बड़े  बड़े  प्रतिभाशाली  व्यक्ति

 रह  चुके हैं  ।
 के  लिये  उपयुक्त  स्थान  बनारस  ही  हो  सकता

 है  कौर  यदि  वहां  न  बन  सके  तो  दिल्ली
 किन्तु वहां  के  आयोग  के  निर्देश-पद

 हैं  उन  में  निरीक्षण waar  अधिकार  का
 अथवा  wey  किसी  स्थान  पर  भी  यह  ard

 कहीं  उल्लेख  नहीं  है  ।  उस  का  काम  सहायता
 हो  सकता है  ।

 पौर  देना  है  ।

 में  कुछ  दाब्द  माध्यमिक

 mare  उच्च  दिक्षा  के  सम्बन्ध  में  भी  कहना
 यह  ara  बड़ी  ही  शिष्टता  के  साथ

 हुं  ।  इन  की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में
 काम  करता  है  जेसे  fe  वहां  अरन्य  कार्यालय

 काम  करते  हैं  ।  वह  श्रपना  कोई  वार्षिक
 जो  असन्तोष छला  हुमा  है  वह  किसी  से

 छिपा  नहीं  है  विश्वविद्यालय  झ्रायोग
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  करता  है  और न न

 की  सिफ़ारिशों के  ग्रनुसार  शीघ्र  ही
 वह  विश्वविद्यालय a  किसी  दोष

 को  सब  के  ध» र  प्रकाश में  लाता  है  ताकि
 उन  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिय े।

 विभिन्न  विश्वविद्यालयों में  प्रतिस्पर्धा  उत्पन्न

 अन्त  में  में  एक  बार  फिर  यह  निवेदन  नहों  और वे  एक  दूसरे  से  wera

 करता हूं
 कि  विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  पाने के  लिये  लालायित न  रहें  ।

 की  स्थापना  प्रख्यात  है
 श्री  में  इस  विधेयक  की  रचना  के

 श्रीमती  सुचेता  कृपा
 लानी  :

 विषय  में  कुछ  कहती  हूं  ।  खंड  ४ में दो

 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूं  atk  प्रतिनिधियों के  बोर्ड  में  रखे

 समझती  हूं  कि  श्रमदान  जाने का  उपबन्ध  है  किन्तु  ब्रिटेन में  ऐसा

 आयोग  की  स्थापना  से  देश  को  काफ़ी  लाग  नहीं  है  ।  इस  के  अतिरिक्त  दिक्षा  मंत्रालय

 होगा  ।  विश्वविद्यालय आयोग  ने  Reve  के  सचिव  इस  समय  विश्वविद्यालय

 भें  ही  इस  के  लिये  सिफ़ारिश  कर  दी  थी  दान  ध्यानयोग  सभापतित्व  करते  हैं  ।  टम

 wat  चाहते  प्रदान सेਂ  सम्बद्ध  किसी
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 सुचेता

 को  कुल  व्यय  का  Ko  प्रतिशत  रुपया
 भझधघिकारी  को  mar  में  इस  प्रकार  का

 भ्र घि कार दिया  जाय  ।  इस  से  आयोग  को
 अपनी  झोर  से  लगाना  चाहिये  तथा  ३०  प्रतिशत

 फीस  के  द्वारा कौर  दस  प्रतिशत  दान  के

 संचालन उचित  रीति  से  नहीं  हो  सकेगा  द्वारा  जाता  ८६९  करोड़  रुपया

 बम्बई  विश्वविद्यालय ने  भी  अपने

 मंतव्य  में  बताया  है  कि  सरकार  को
 ४२०  करोड़  रुपया  वार्षिक  aaa  के

 रूप  में  पांच  वर्ष  तक  मिलेगा  ।  उस  का
 संस्थानों  में  अनुचित  हस्तक्षेप  नहीं  करना

 चाहिये  ।  में  हरनेक  उदाहरण दे  सकती
 कहना  है  कि  विद्याथियों के  लिये  यह

 किन्तु  में  सभा  का  समय  नष्ट  नहीं  करना
 घनसाली  पर्याप्त  होगी  ।  उस  का  यह  भी

 कहना  है  कि  वाले  १०  वर्षों  में  व्यवसायिक tet हुं  ।  लखनऊ  विश्वविद्यालय में  ही

 दीक्षा  संस्थायें लगभग  दूनी  कर  दी  जायेंगी
 उत्तर  प्रदेश  के  एक  प्रमुख  राजनीतिज्ञ का

 बोलबाला है  ।  इस  प्रकार  के  कार्य  सर्वथा  तथा  ६०  प्रतिशत  made  व्यय  श्र

 अवांछनीय  ब्रिटेन  के  आयोग  का
 ७४

 प्रतिशत  पूंजी  व्यय  सरकार  देगी  ।

 सम्बद्ध  संस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  उन  का  कहना
 बहुत  ऊंचा  है  वह  अनुकरणीय

 अरब  में  निधि  के  प्रदान  को  लेती  हुं
 ।

 सब  से
 है  कि  ate  वे  अपना  कायें  सुचारु  रूप  से  चलाती

 पहले  तो  वे  अनुदान होते  हें  जिन के  बारे  रहेंगी  तो  स्वीकृत  पदों  का  amar  वेतन

 में  पांच वर्ष  तक  की  श्रावइ्यकताओं का  सरकार  देगी  ।  इसलिये यदि  इतनी  अधिक

 धनराशि  इस  कायें  के  लिये  स्वीकृत  की  जायेगी
 अनुमान  लगा  लिया  जाता  है

 ।
 इस  के  बाद

 ऐसे  अनुदान  होते  हं  जो  विशेष  कार्यों
 तभी  विश्वविद्यालय अ्रनुदान  भली

 प्रकार  तथा  सुचारु  रूप  से  कार्य  कर  सकेगा  ।
 के  लिये  निश्चित  कर  दिये  जाते  हें  ak

 एक  बार  उन्हें  दे  देने  के  बाद  विश्वविद्यालय

 अनुदान
 उन

 के  संचालन में  हस्तक्षेप  aa  में  ब्रिटेन
 की

 दशाओं  की  प्रस्तुत

 भि  से  तुलना  करूंगी  |  ब्रिटेन  में  LY ? &3  A-2&
 नहीं  करता  है

 ।

 में  घ्मंस्व  के  रूप  में  १४
 '

 ५  प्रतिशत  रुपया  तथा

 इसक  पचास  वार्षिक  अनावेदक  अनुदान  LEVE—Yo  में  XY  प्रतिशत  रुपया  पाया

 e— aT  अनुदानों  at  विश्वविद्यालय  के  तथा  दान  चन्दे  के  द्वारा  |  ~ 2X

 कार्य-संचालन पर  कोई  असर  नहीं  पड़ता है  ।  में  २'  ५  प्रतिदिन तथा  REVE—Yo F में  १७

 प्रतिशत  रुपया  पाया  था
 ।

 स्थानीय  शिक्षा

 भ्रनुदान  को  पर्याप्त  रुपया  प्राधिकारियों ने  ८*  ७  प्रतिशत  तथा

 गया  है  क्योंकि  वह  एक  महत्वपूर्ण
 ४  '

 ६
 प्रतिशत  रुपया  दिया

 ।
 संसदीय  अनुदान

 संस्था  है  ।  इस  के  वित्तीय  ज्ञापन  के  अनुसार  के  रूप  में  ६४  प्रतिशत  १९४६-५०  में

 केवल  १.८१  करोड़  रुपया  दिया  गया  है  दिया  गया  था  श्र  फ़ीस  से  १७  प्रतिशत

 जो  कि  ध्रपर्याप्त  राशि  है  तथा  इतनी  विशाल  इकट्टा  |  इस  प्रकार  सरकार  ने  ६४

 संस्था के  लिये  बहुत  ही  कम  है  |  विश्वविद्यालय
 प्रतिशत  धन  दिया

 था  ।
 इस  के  | की

 शिक्षा  आयोग  के  प्रतिवेदन में  भी  इस  विषय  ७३  प्रतिश्त  विद्यार्थियों की  फ़ीस  माफ़

 पर  चर्चा की  गयी  कि  उच्च  शिक्षा  के

 लिये  afar  धन  चाहिये तथा  उस  ने  ध  पई  ।  परन्तु  भारत  में  दस  प्रतिशत

 प्रतिवेदन में  यह  भी  कहा है  कि  सरकार  विद्याथियों  की  ही  फीस  माफ़  की  जाती
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 ही  न  जाये  परन्तु  इस  की  स्थापना है  तथा  वज़ीफ़ा  केवल  एक  प्रतिशत  विद्यार्थियों

 को  ही  दिया  जाता  है  ।  ही  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  इस  बात  का  ध्यान

 प्रतिवेदन में  सिफारिश  की  गई  कि  रखना  चाहिये  कि  थह  सुचारु er  से  कायें

 करे  ।  में  प्रवर  समिति  के  सदस्यों  से ६००  रुपये  प्रति  ae  के  हिसाब से  RR Koo

 छात्रवृत्तियां  दी  जानी  चाहियें  तथा  २४०

 करूंगी कि  वे  इस  प्रकार  के  की

 रुपये के  हिसाब  से  ३७,५००  विद्याथियों  स्थापना करते  समय  यह  देखें  कि  इस  के

 सदस्य  इस  प्रकार  के  हों  जो  विश्वविद्यालयों
 की  फ़ीस  माफ़  होनी  चाहिये

 ।
 यही  राशि

 १.६८  करोड़  रुपये  प्रति  भ  होती  है  तथा  की  स्वतंत्रता में  बाघा  न  पहुंचायें
 जिस

 से
 कि

 अयोग के  सम्पूर्ण  कार्यों
 के  लिये  केवल

 दिक्षा का  विकास  सुचारु  रूपसे हो हो  सके

 १.८१  करोड़  रुपया  स्वीकृत  किया  गया  श्री  बेरो

 है  ।  इसी  से  ज्ञात  होता  हैकि  हम  नहीं  चाहते  :  में  अपने  माननीय मित्र  श्री  एस०

 कि  यह  आयोग  भली  प्रकार  कार्य  कर  सक े|  एस०  मोरे  का  बड़ा  area  हुं  जिन्होंने

 अन्य  ब्रांडों  से  भी  यही  परिणाम  निकलता  प्रवर  समिति  का  ध्यान  इस  कौर

 है  क्योंकि  ब्रिटेन  में  शिक्षा  पर  ग्यारह  किया  है  कि  अन्तवरिदवविद्यालय बोड़े  के  छठे

 प्रतिशत  ate  फ्रांस  में  बारह  प्रतिशत  व्यय  पंचवर्षीय  सम्मेलन  के  संकल्प कि

 किया  जाता  है  परन्तु  भारत  में  केवल  पांच  विद्यालयों  की  स्वतंत्रता  में  कोई  बाधा  न

 प्रतिशत  किया  जाता  है  ।  इस  से  ज्ञात  होता  इस  ग्रा योग  ने  विद्वेष  प्रकार  से  ध्यान

 है  कि  प्रनूदान चन  आयोग  को  हमें  भ्रधघिक  दिया है
 न  स्वीकृत करना  चाहिये  ।

 में  उस  वातावरण  की  कौर  भी  ध्यान

 इस  के  qa  में  इस  झोर  ध्यान

 अरक्षित  कराना  चाहती  हूं  fe

 दिलाना  चाहता  हूँ  जो  ब्रिटिश  भ्रनुदान  आयोग

 के  निर्माण के  समय  वहां  था  क्योंकि उसी  केਂ

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  को  धन  का  वितरण
 पर  हम  यहां  rae  के  श्रमिकों

 करने  में  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि

 विद्यालयों के  लिये  नयी  कठिनाइयां  प्रस्तुत
 की  स्थापना  करेंगे

 ।
 हमें  विश्वविद्यालय

 की  स्वतंत्रता  में  बाघक  नहीं  होना  चाहिये  ।

 ब  हो  जायें  ।  प्रभी  कुछ  दिन  ga  दिल्‍ली

 यदि  राज्य  सरकारों  का  नियंत्रण
 विश्वविद्यालय को  कुछ  रुपया  दिया  गया  था

 परन्तु  साथ  विश्वविद्यालय सेਂ  कहा  गया
 विद्यालयों  पर  तो  वह  विश्वविद्यालय

 fe  कर्मचारियों का  वेतन  बढ़ा  दिया  केवल  नाम  के  लिये  ही  रह  जायेंगे  ।  हमारे

 जिस  के  कारण  दिल्ली  विश्वविद्यालय  आयोग  का  कायें  भी  उसी  प्रकार  होना

 को  सहायता के  स्थान  पर  कठिनाइयों का  चाहिये  जैसा  fe  grave  का  विश्वविद्यालय

 सामना  करना  पड़ा  क्योंकि  यदि  करता  है  ।

 के  कमंचारो-वर्ग का  वेतन  बढ़ता  सन्‌  PERE  में  ब्रिटिश  aa  की

 है  तो  उस  से  सम्बद्ध  कालिजों  के  विश्वविद्यालयों में  सुधार  करने  के

 वर्ग  का  वेतन  भी  बढ़ाया  जाना  आवश्यक  है  ।
 लिये  की  गई  थी  ।  उन  पर  कोई  नियंत्रण

 इसलिये  भ्रायोग  को  इस  का  निश्चित रूप
 नहीं  लगाया  गया  था  तथा  wet  के  साथ

 से  ध्यान  रखना  चाहिय े।
 केवल  उन  को  परामर्श  ही  दिया  जाता  था

 ।

 wa  में  में  यह  बता  देना  चाहती  हूं ट  परन्तु  भारत  में  प्रत्येक  चाहे

 fe  या  तो  इस  प्रकार  की  संस्था  बनाई  वह  कोई  भी  हो  हमारे  विश्वविद्यालय पद्धति
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 की  भ्रालोचना  करता  है  जेसे  कि  हमारे  योग्य  ही  सीमित होना  चाहिये  ।  क्योंकि  माध्यमिक

 विद्वान  यह  सब  कुछ  जानते  ही  नहीं  हें
 ।

 हमें  शिक्षा  राज्य  द्वारा  संचालित  की  जाती है

 उन  को  सुविधा  देनी  उन  का  उत्साह  तथा  दोनों  में  समानता रखने  के  लिये

 बढ़ाना  चाहिये  तथा  उन  पर  नियंत्रण  नहीं  प्रथम  वर्ष  स्नातक  पाठ्यक्रम  तक  ही  इस

 रखना  चाहिये  ।  इसलिये  में  प्रवर  समिति  से  आयोग  का  नियंत्रण  आवश्यक  है  जिस  से

 भ्रनुरोध  करूंगा  कि  इस  विधेयक  को  afar  कि  गवेषणा  कायें  का  स्तर  अधिक  उच्च

 रूप  देते  समय  वह  इस  बात  का  ध्यान  रखें  हो  सक े।

 कि  हम  विश्वविद्यालयों पर  कोई  नियंत्रण

 लगाने  नहीं  जा  रहे  हैं  ।  भारत  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  तीन

 भाषाओं  ज्ञाता  होना  नितान्त  आवश्यक  है
 ब्रिटेन  के  विश्वविद्यालयों को  दी  जाने

 बाली  सहायता  के  सम्बन्ध  में  ने

 किक  शिक्षा  परिशिष्ट में  लिखा था  कि  हमें
 इसलिये  यदि  प्रथम  वर्ष  स्नातक  पाठ्यक्रम

 का  नियंत्रण  यह  आयोग  करेगा  तो  वह  इन
 विश्वविद्यालयों पर  नियंत्रण  रखने  का  कोई

 तीनों  भाषाओं  का  विकास  कर  सकता  है  ।

 अधिकार  नहीं  है  तथा  हम  उन  के  लेखों

 की  लेखा  परीक्षा  करने के  भी  afar
 इस  प्रकार  वह  राज्य  विश्वविद्यालय

 दोनों  में  परस्पर  सद्भावना  बनाये  रख  सकता
 नहीं  हें  ।  इसलिये में  यह  बता  देना  चाहता

 है  ।  इसलिये प्रवर  समिति  के  लिये  इस

 हूं कि  हमें उन
 के  किसी  काय  भी

 समस्या को  सुलझाना  आवश्यक है  ।
 प्रा लोच नात्मक दृष्टि  से  नहीं  देखना  चाहिये  ।

 इसलिये  में  प्रवर  समिति  से  ्य  करूंगा  डा०  कृष्ण स्वामी  मेरे

 कि  वह  खंड  २६  के  उप-खंड  पर

 चिद्येषतया  ध्यान  दें  जिस  में  दिया  गया  है  कि

 विचार  से  विश्वविद्यालय श्रमदान

 की  स्थापना  किये  जानें  के  wer  पर  सभा  में

 सरकार  लेखा  परीक्षा  कर  सकती  है  ।  क्योंकि  सभी  का  यह  मत  है  कि  विभिन्न  विद्वविद्यालर्यों

 ऐसा  करने  से  विश्वविद्यालयों की  स्वतंत्रता  को  निधि  का  बंटवारा  करने  के  लिये  इस  की

 समाप्त हो  जायेगी  ।  आवश्यकता है  ।  परन्तु  केवल  प्रदान  यही

 fret  में  भ्रनुदान  झ्रायोग  ही  है  कि  इस  ara  की  स्थापना किस

 विद्यालयों  के  वित्तीय  set  को  हल  करता  होनी  चाहिये  तथा  इस  को  विश्वविद्यालय केਂ

 है  परन्तु  भारत  में  राज्य  ही  विश्वविद्यालयों  कार्यों  में  किस  सीमा  तक  हस्तक्षेप  करना

 के  घन-दाता  दे  ।  हम  केन्द्र  से  घन  की  चाहिये ।  शिक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव ने

 सहायता  दिला  रहे  हें
 ।

 इस  प्रकार  के  केन्द्र  हमें  बताया  कि  सभी  विश्वविद्यालयों में  गवेषणा

 तथा  राज्य के  संघर्ष  के  द्वारा  जो  होने  वाला  तथा  वैज्ञानिक  शिक्षा  के  वि कासा थे

 है  हम  उस  का  पा  सकते  हें
 ।  लय  अनुदान  Bae  का  निर्माण  किया  जायेगा

 कृष्णन  war  ने  यह  सिफ़ारिश  की  थी  उपयुक्त  स्तर  निश्चय  करना

 कि  wearers  आयोग
 को

 स्नातकोत्तर
 तथा  दी  इस  का  मुख्य  उद्देश्य  क्योंकि

 earn कार्यो  ही  के  लिये  उत्तरदायी  होना  प्रशासन को  faretr  के  माध्यम  शादी  में

 चाहिये  ५०  प्रतिश्त  व्यय
 उसे

 करना  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  ।  इसी  wer

 wf
 ।

 मेरे  विचार  से  श्रमदान  आयोग  को
 ध्यान

 में  रखते  हुऐ  इस  प्रकार के

 का  क्षेत्र  स्नातक  पाठयक्रम  तक  आयोग का  निर्माण  किया  जा  रहा  दै  जो
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 चुनाव  के  द्वारा  केवल  बड़े  विश्वविद्यालयों प्रशासन  से  स्वतन्त्र  हो  कर  उच्च  शिक्षा

 की  सदस्यों  को  सुलझायेगा  ।  मेरे  विचार  को  ही  लाभ  होगा  तथा  पिछड़े  हुए  fara

 से  यही  इस  का  मुख्य  उद्देश्य  है
 ।

 परन्तु  विद्यालयों को  कोई  स्थान  नहीं  मिलेगा  site

 यदि  सरकार  को  नाम  निर्देशन  का  अघिकार
 विधेयक  पर  दृष्टि  डालने  से  ऐसा  प्रतीत

 होता है  कि  विधेयक  के  निर्माता इस  बात  मिलेगा  तो  वह  इस  का  उपयोग  उस  कायें

 को  बिल्कुल  भूल  गये  तथा  उन्होंने  इस  को  लिये  कर  सकती  है  ।

 लक्ष्यश्रष्ट  कर  दिया  ।  में  करता  हूं
 यदि  यही  प्रमुख  विचार  हो  जो  सरकार  का

 कि  संयुक्त  समिति  सिफ़ारिशों  करते  माग-प्रदान करे  तो  सरकार  को  केवल

 समय  इस  का  अवश्य  ध्यान  रखेंगी  |
 निर्देशन  के  अधिकार  से  संतुष्ट  हो  जाना  चाहिये

 मेरे  विचार  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  बजाय  इस  के  कि  वह  रक्षण  की  शक्ति  ५

 watt  की  स्थापना  ठीक  तरह  से  होनी  हाथ  में  ले  जिंस  से  कि  ae  उन  उपकुलपतियों

 चाहिये  क्योंकि  इस  के  ठीक  तरह  से  न  बनाये  को  निकाल  बाहर  कर  सके

 जाने  पर  इस  पर  कोई  विश्वास  नहीं  करेगा  |  स्वतंत्र  हों  कौर  कार्यपालिका के  लिए

 शिक्षा पर  विशेषतया  ध्यान  रखना  सुविधा का  कारण  हों  ।  में  नहीं  समझ

 पाता कि  विश्वविद्यालय  दिक्षा पर  गंभीरता wane तथा  इस  को  एक  स्तर  पर  इस के

 सभी  पहलुओं पर  विचार  कर  के  लाया  से  विचार  करने  वाली  कोई  सरकार  इस

 ला  सकता है  ।  प्रस्थापना  का  कि  प्रत्येक  जब

 इसीलिये  मेरा  कहना  है  कि  इस  की
 तक  कि  केन्द्रीय  सरकार  उस  की  नियुक्ति

 पहले  ही  समाप्त न  कर  ६  ay  की  अवधि

 स्थापना ठीक  तरह  से  होनी  चाहिये ।  जसे
 के  लिए  पदासीन  किस  प्रकार

 ae २३  में  दिया  हुआ  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 की  सलाह  उच्च  दिक्षा  संस्था
 समान  कर  सकती  है  ।  इसी  उपबन्ध  से

 विश्वविद्यालय wart  आयोग  की
 को  भी  एक  विश्वविद्यालय  समझेगी

 शासित  की  जड़  काट  दी  गयी  है  ।  में  सरकार
 तथा  यह  उस  संस्था  पर  भी

 लागू  होगा  ।  इसलिये  यदि  शप
 धौर  संयुक्त  समिति  को  सुझाव  दूंगा कि

 विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  का  कार्यकाल
 रहित  परामशं  चाहते  हें  तो  इस  aa

 ६  वर्ष  से  घटा  कर  ३ वष॑ कर दिया कर  जाब

 की  स्थापना  सोच  समझ  कर  की  जानी

 चाहियें जिस  से  कि  यह  सरकार को  ठीक
 जिस  से  कि  इस  अधिकार  को  काम  में  लाने

 की  श्रावद्यकता ही  न  पड़े  ।  मेरी  धारणा
 सलाह दे  सके  तथा  स्वतंत्र  हो  उस  पर

 है  कि  यह  एक  ऐसा  उपबन्ध  है  जो  किसी
 किसी  का  दबाव  न  हो  ।

 विधेयक  में  नहीं  होना  चाहिये  कौर  में

 ब्रिटेन का  श्रमदान  आयोग  केवल  करता  हूं  कि  संयुक्त  समिति  के  सदस्य

 इस  पहलू  पर  ध्यान  देंगे  ।

 परामर्श नहीं  लेना  है  हमें  तो  विश्वविद्यालयों
 उस  संस्था  में  भारत  सरकार  के

 पर  उस  से  नियंत्रण  रखना  है  जैसा  कि  इस  कारियों को  मनोनीत कर  के  रखना  कहां

 विधेयक  में  है  ।  में  इस  की  स्थापना  के  ae
 तक  उचित  है  ।  में  इस  sea  की  विवेचना

 meat  पर  नहीं  जाता  हूं  परन्तु  मेरा  सुझाव  नहीं  करना  चाहता हूं  किन्तु  इसी  तथ्य  से

 है  कि  इस  के  सदस्यों  का  चुनाव  होना  चाहिये  fe इस  में  सरकार  के  दो  सदस्य  दोगे

 हमें  इस  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  कि  इस  बात  का  महत्व  पता  चलता  हे  कि  इस
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 उपबन्ध को  बिल्कुल  हटा  देने  की  कितनी  विधेयक  के  निर्माता  विश्वविद्यालयों  को

 झावद्यकता है  ।  नौकरशाही के  हाथ  की  कठपुतली  बनाना

 चाहते  हें  ।  एक  बार  ऐसी  शक्तियां  दी  जाने

 मुझे  इस  विधेयक के  खंड  १२  के  विषय  में
 पर  उन  के  दुरुपयोग  की  संभावना  है  ।  इसी

 जिस  में  ara  के  कार्यों  का  विवेचन  किया  सम्बन्ध
 में  खंड  १४  का  भी  बहुत  महत्व  है

 गया  घोर  wats  है  ।  खंड  १२  में  कहा
 जिस  में  यह  निर्देश  किया  गया  है  कि  यदि

 गया है  fe  आयोग  विश्वविद्यालय  के

 उस  की  आ्राथिक

 विश्वविद्यालय जारी  किये  गये  आदेशों का

 पालन  न  तो  भ्रनुदान  बन्द  कर  दिये  जायें

 उस  के  द्वारा  प्राप्त  किये  गये  स्तर  तथा  राष्ट्रीय
 कौर  काली सूची  में  उन  के  नाम  दर्ज  कि

 उद्देश्यों  कीं  पूर्ति  की  और  जिन्हें  पूरा  करने
 जायें  ।  इस  विधेयक  की  भावना

 के  लिए  उसे  पर्याप्त  ध्यान  विद्यालयों की  स्वायत्तशासिता  के  विरुद्ध

 देगा  ।  इस  विधेयक  के  निर्माताओं  का  राष्ट्रीय

 उद्देश्यो ंसे  क्या  श्रामण्य  है  यह  में  नहीं  समझ

 है
 ।

 में  wat  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को

 प्रस्तावित  करने  वाले  तथा  संयुक्त  प्रवर
 पाता हूं  ।  मेरे  विचार  से  ज्यों  ही  कोई  विश्व०

 समिति  के  सदस्य  wad  दृष्टिकोण
 विद्यालय  विधान  सभा  के  किसी

 दृढ़ता  से  विधेयक  के  निर्माता  के  समक्ष

 नियमन के  अधीन  स्थापित  किया  जाता  रखेंगे  कौर  उन्हें  समझायेंगे  |  देश  में  faza-

 वैसे  ही  जो  उद्देश्य  उस  विश्वविद्यालय से  विद्यालयों  का  aga  अधिक  महत्व  है  ौर

 पूरे होते  हैं  वे  राष्ट्रीय होते  हूं  ।  यह  विधान-सभा  तथा  सरकार  का  यह  उद्देश्य

 बिल्कुल  waite  भर  शभ्रनुचित  है  कि
 होना  चाहिये  कि  देश  में  ऐसी  ada  संस्थानों

 कोई  बाहर  का  अ्रधिकारी  कर  को
 प्रोत्साहन  दिया  जाय  ate  वहू  इस  प्रो

 विद्यालयों  से  यह  कहे  अमुक  राष्ट्रीय  ध्यान  दें  कि  विश्वविद्यालय देश  में  दिक्षा

 उद्देश्य  उसे  पुरे  करने  हैं  ।  साथ  ही  यह  बात  का  स्तर  ऊंचा  करने  में  न  उत्तरदायित्व

 राज्यों  की  स्वायत्तशासिता  के  प्रतिकूल  है  को
 पुरा  करें

 ।
 यदि  विश्वविद्यालय अ्रनुदान

 जो  इस  विश्वविद्यालय  के  निर्माण  के  लिए  अयोग  इस  उद्देश्य को  पूरा  करे  तो  मेरी

 उत्तरदायी  है  ।  यह  भी  बिल्कुल  स्पष्ट  है  धारणा  कि  मौलाना  श्रीपाद  इस  देश

 कि  राष्ट्रीय  उद्देश्य  कौन  से  हें
 ।

 दूसरे  शब्दों  की  शिक्षा  के  इतिहास  में  एक  बहुत  ऊंचा

 मं इस  का  यह अथ  है  कि  कार्यपालिका  या  स्थान  प्राप्त कर  लेंगे

 शिक्षा  विभाग  से  किसी  व्यक्ति  को  आदेश

 जारी  करने  श्र  यह  कहने  का  अ्रधिकार  बाबू  रास नारायण  सिह

 होगा  कि  यदि  ये  निर्देश  पूरे  न  किये  गये  परिचित  )
 :  क्यों

 कि  १५  मिनट का  समय  है

 क्योंकि  वे  राष्ट्रीय  हित  में  are  दो  तीन  और  मेम्बर  बोलने  के
 इच्छुक

 विद्यालय  को  दिये  जाने  वाले  अनुदान  बन्द  इस  वास्ते  में  बहुत  कम  समय  लूंगा  ।

 कर  दिये  जायेंगे  ।  प्रस्तावित  विश्वविद्यालय

 अनुदान
 का  यह  कार्य  नहीं  होना  इस  विधेयक  का  में  विरोध  करता  हूं  ।

 ।  इस  विधेयक  में  आयोग को  जो  इस  सरकार  के  जितने  कार्य  हो  रहे  पता

 का क्ति यां  दी  गयी  हें  कौर  कार्यपालिका  के
 नहीं  कि  किस  मतलब  से  यह  कार्य  हो  रहे

 लिए  शक्तियां  रक्षित  रखी  गंयी  बहुत  कानून  बन  रहे  डिपार्टमेंट  बहुत

 पन  से  मेरी  यह  धारणा  होती है  कि  va  खल  र  हें  और  उस  के  शाथ  साथ  पदों  का



 विश्विद्यालय  (qa ५७  २८  फरवरी  १९५५  फ्

 भी  निर्माण  इतना  हो  रहा  है  जिस  ar  कोई  के  मुताबिक़  feet  तो  राज्यों  का  fa  य  है

 हिसाब  किताब  नहीं  |  केन्द्र  का  विषय  नहीं  है  ।  लेकिन  यहां  भी  तो

 एक  शिक्षा म॑  लय  है  ।  झगर  यह  शिक्षा
 हुक्म  fag  पीठासीन

 लय  सरकार के  पये  को  वविद्वधिद्यालयों में

 में  यह  कह  रहा  था  कि  सरकार  के  काम  बांटने
 का  काम  भी  नहीं कर  सकता  है  तो

 का  कोई  हिसाब  किताब  नहीं  लग  रहा  है
 ।

 इस  मंत्रालय की  जरूरत  है  इतना

 यह  तो  सही  बात  है  कि  अंग्रेजी  राज्य  काल  में  काम  दिक्षा  मंत्रालय  मजे  में  कर  सकता  है  |

 जब  कभी  हम  लोग  प्रंग्रेज़ी  वासन  के  सम्बन्ध
 एक  कमीशन की  ज़रूरत  एक  दम  नहीं  है  ।

 में  बोलते  थे  dt  सब  से  कड़ी  श्रालीचना  शिक्षा  लेकिन कहा  जाता  है  कि  जितने  विश्वविद्यालय

 विभाग  के  बारे  में  करते  थे  ।  अराज  क़रीब  ह  उन  का  स्तर  ठीक  करने  के  ताकिਂ

 सात  वर्ष  से  हो  गये  हूं  कि  झपना  स्टैंडों  में  बहुत  भेदभाव  न  यह

 राज्य  समझा  जाता  है  लेकिन  wat  तक
 झन  होना  चाहिये  |  यह  तो  बहुत

 सरकार  नें  दिक्षा  विभाग  में  कुछ  भी  नहीं  बड़े  बड़े  विद्वानों  का  है  ।  उस  में

 किया  है  ।  जो  सरकार  करने  चली  है  सरकार की  तरफ  से  जो प्रतिनिधि होंगे

 वहू  यह  है  कि
 जो

 विश्वविद्यालय wa  तक  वे  काहे को  ।  जिस  तरह  से  कि  सरकार

 कुछ  च प्रदा म  स्वतंत्र  समझे  जाते  थे  उन  पर  बनती  है  वह at  आप  जानते  हैं  ।

 भी  उन  का  भ्राधिपत्य  होना  इस  का  सरकार तो  कभी  कभी  शिवजी की  बरात

 कंट्रोल  होना  चाहिये
 ।  इस  में  कोई  शक  नहीं  ही  बनती है  ।  यह  जरूरत  नहीं  है  कि  उस  में

 कि  किसी  देश  में  शिक्षा  का  राष्ट्र  के
 जीवन

 सब  पढ़े  लिखे  पंडित  ati  खास  कर  के  यह

 में  सब  से  ग्रसित  महत्व  होता  कारण  यह  जो
 पार्टी  सिस्टम  साफ़  गवर्नमेंट  है  इस  में

 कि  हर  देश  में  किस  तरह  की  शिक्षा  होनी  तो  सरकार  में  कोई  भी  सकता  है  प्रौढ़

 चाहिये  उस  की  एक  परम्परा  रहती  है  |  mie  ऐसे  ही  आदमी  यूनिवर्सिटी  ग्रांट्स
 लेकिन  हमारे  देश  के  लिये  दुर्भाग्य  की  बात  है  कमीशन  में  जायेंगे  तो  क्या  करेंगे  यह  तो

 कि  हज़ारों  वर्षों  की  गुलामी  के  कारण  हमारी  कहना  मुश्किल  है  ।  इन  प्रतिनिधियों  के

 परम्परा  एक  तरह  से  ट्ट  गई  है
 ।

 राज
 जो  ज़रिये  जो  सरकार  डरपना  ऑ्राधिपत्य  कमीशन

 कार्य  हमारे  यहां  होना  होता  उस  के  लिये  के  ऊपर  चाहती  है  यह  बहत  बरा  यह
 विदेशों  का  नमूना  लिया  जाता  है  ।  अंग्रेज़ों

 कभी  नहीं  होना  चाहिये  ।  यह  तो  में  जानता

 का  जो  देश  इंगलेंड  है  वह  तो  हमें  ऐसा  मालूम  हूं  कि  जो  कुछ  भी  विरोधी  दल  की  तरफ़  से

 होता  है  जैसे  तिरे  स्थान  हू  या  वही  गुरुद्वारा  है  |
 कहा  जाता  है  उस  का  सरकार  पर

 जो  कुछ  वहां  होता  है  वह  यहां  होना  ही  चाहिये  ।
 नहीं  होता  है

 ।
 यह  विधेयक  प्रवर  समिति  में

 अगर  वहां  भी  ऐसा  एक  कमीशन  है  at
 जायगा  यह  सही  है  ।  लेकिन  में  यह  स्पष्ट

 यहां  भी  होना  चाहिये  ।  लेकिन  वहां जो
 कहूंगा  कि  सब  से  पहला  काम  वह  होना

 कमीशन  का  निर्माण  gat  है  उस  में  सरकार  चाहिये  कि  विश्वविद्यालयों  की  स्वतंत्रता

 का  प्रतिनिधि  अवश्य  होना  चाहियें  सो  तो
 के  सम्बन्ध  में  तनिक  भी  बाधा  न  पड़े  ।  यह

 नहीं  है  ।  यह  जो
 यूनिवर्सिटी  ग्रांट्स  कमीशन

 तो  ज़रूर  करना  चाहिये  ।  कहा  जाता  है  कि

 बन
 रहा  है  इस  के

 नाम
 से  ही  maa  होता  हर  ta  में  देश  की  जितनी  आमदनी  होती

 है  कि  इस  का  काम  यह  होगा  कि  जो  सरकार
 है  उस  का  बहुत  सा  aa  शिक्षा  में  लगाना

 के  रुपये  होंगे  उन  में  कैसे  अरब  तक  जो  सरकारी

 बटवारा  हो  ।
 इस  देश  में  हमारे  संविधान  शिक्षा  सम्बन्ध  में  gare  वह  तो  eat
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 रामनारायण

 कृपणता  के  साथ  किया  जाता  है  कि  जिसका  जहां  तकਂ  दूर  रखा  जाय  उतना  ही  देश  का

 कोई  हिसाब  किताब  नहीं  है  ।  इस  में  कोई  कल्याण  होगा  |

 बड़ी  बात  नहीं  होगी  की  जितनी  शभ्रामदनी  लखनऊ  में  विद्याथियों  को  ले  कर  कोई

 इस  देश  में  होती  है  उस  का  चतुर्थांश  शिक्षा  में  अ्रान्दोलन  हो  गया  था  i  तो  देश  में  हल्ला

 लगाया  जाय  |  सरकार  का  काम  की  gat  था  कि  किसी  दलबन्दी  का  काम  है  जो

 safe  करना  देश  को  तरक्की  पर  लाना  विद्यार्थियों को  उभार  दिया  है  ।  wie  ये  ही

 देश  की  सेवा  करना  है  ।  नगर  इस  सरकार  लोग  ऐसा  कहते  थे  कि  विद्यार्थियों  के  बीच  में

 के  सम्बन्ध  में  हर  विषय  में  देखा  जाय  तो  यह  कोई  दलबन्दी  की  बात  नहीं  प्रानी  चाहिये  |

 मालूम  होता  है  कि  इन  का  आधिपत्य  होना  सभापति  वाइस  चांसलर  बनेंगे  पार्टी  के

 विचार  दलबन्दी  के  विचार  प्रोफ़ेसर इन  का  कंट्रोल  होना  इन

 का  शासन  होना  चाहिये
 ।

 लेकिन  मुझे  दुःख  बहाल  होंगे  दलबन्दी  के  विचार  जितने

 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इस  तरह  का  जो  भी  काय  विश्वविद्यालयों में  सरकार  की

 ast  सरकार  का  है  वह  aaa  निन्दनीय  कौर  से  होंगे  वे  दलबन्दी  के  विचार  से

 है  ।  सरकार  का  काम  देश  की  उन्नति  करना  तो  इस  का  असर  विद्याथियों पर  क्यों  नहीं

 देश  की  सेवा  करना  न  कि  सब  जगह  पड़ेगा  |  तो  यह  जाता  है  कि  विद्यार्थियों

 उस  का  आधिपत्य  उस  का  कंट्रोल  के  बीच  में  दलबन्दी  की  बात  नहीं  पानी

 उस  का  प्राधिकार  हो  ।  यह  तो  बिल्कुल  विश्वविद्यालयों  में  दलबन्दी  की

 निन्दा  करने  की  चीज  है  ।  उस  के  साथ  साथ  बात  नहीं  art  चाहिये  लेकिन  सरकार  की

 इस  बिल  की  धारा  १४  में  यह  लिखा  है  तरफ़  से  कार्य  होगे  से  बिल्कुल  दलबन्दी  की

 fe  सरकार  का  जो  नोटीफिकेशन  होगा  ही  वात  रहेगी  ।  यह  विल  प्रवर  समिति  में

 या  उस  के  प्रतिकूल  wie  विश्वविद्यालय  जा  ही  रहा है  ।  तो  सरकार  इस  कमीशन  के

 कोई  काम  कर  दे  तो  उस  को  तुरन्त  होनी  ज़रिये  विश्वविद्यालयों  की  जितनी  मदद  कर

 चाहिये  ।  जिस  के  बारे  में  मोरे  साहब  ने  सके  वह  तो  प्रशंसनीय  लेकिन  प्रवर  समिति

 कहा था  मालूम  होता  है
 कि

 यह  संस्था  में  हर  तरह  से  यह  यत्न  होना  चाहिये  कि

 पुलिस की  तरह  बनने  जा  रही  है  ।  तो  एक  सरकार  किसी  तरह  a  विश्वविद्यालयों  की

 महोदय  ने  कहा  कि  की  तरह  पर  है  ।  स्वतन्त्रता  में  बाधा  न  पहुंचाने  आर न किसी न  किसी

 तो  कहिये  या  तरह  से  वहां  पर  अघिकार करे  ।

 दोनों  का  मतलब  क़रीब  क़रीब  एक  ही  होता
 मुझ  से  कहा  गया  था

 कि
 समय  कम

 है  ।  इस  तरह
 की

 बातें  यहां  नहीं  होनी  चाहियें  ।
 कौर  लोग  बोलने  वाले  इसलिये  में  अधिक

 यह  तो  जानी  हुई  बात  है  कि  जितने  लोग

 विश्वविद्यालय में  हैं  वे  तो  मर्यादा  भंग  करने
 समय  न  लेता  sal  सब  से  यह  निवेदन  करता

 हुं
 कि

 दिक्षा  बहुत  महत्व  का  विषय  है
 ।

 वाले  लोग  नहीं  कानून  तोड़ने वाले  नहीं  हैं  ।

 लेकिन  जहां  पर  मतभेद  हो  तो  यह  क्या  जरूरी
 इस  के  बिना  देश  की  उन्नति  नहीं  हो  सकती  ।

 है  कि  सरकार  का  जो  कुछ  उपदेश  हो  वह
 इसलिये  जहां  तकਂ  हो  सके  विश्वविद्यालय

 को  स्वतन्त्र  रख  कर  इस  संस्था  को  बनाना
 मुंद  कर  मान  लें

 तो  विश्वविद्यालय क्या

 रह  गया  वह
 तो

 सरकार  का  एक  अंग  हो
 चाहिये  ।  तभी  हमारे  देश  का  भला  होगा  ।

 जायगा
 ।

 सभापति  यह  जो  पार्टी  एन०  ato  चौधरी  :

 सिस्टम  श्रॉफ़  गवर्नमेंट  हू  इस  से  शिक्षा  को  विधेयक  का  सेन  करते  हुए  भी  मेरा  मत
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 है  कि  हमें  इस  में  कुछ  मामूल  परिवहन  कर  aaa  एक  कौर  महत्वपूर्ण  उपबन्ध

 है
 जो

 श्रष्यापकों  के  रहन  सहन  की  carat देन  चाहियें  ।  शब्द  की

 परिभाषा  ठीक  प्रकार  से  नहीं  की  गई  है
 ।  के  सम्बन्ध में  है  ।  शिक्षा  मंत्रालय  rat

 क्योंकि  इस  में  वह  सम्बद्ध  कालिज  नहीं  जाते
 प्रकाशित  हमारा  के  विश्वविद्यालयों  में

 हैं  जिन  को  इन  में  sacar  सम्मिलित  किया
 शिक्षाਂ  में  हम  देखते  हैं  कि  PEYoO— UR  में

 जाना  चाहिये  |  जैसे  seer  विश्वविद्यालय में  १३  विश्वविद्यालयों में  यह  संभव  नहीं  था

 कि  विश्वविद्यालय दिक्षा  आयोग  की  सिफ़ारिश चार  अंगभूत  ३१  सम्बद्ध कालिज

 बम्बई  विश्वविद्यालय में  तीन  शिक्षण  विभाग  के  भ्रनुसार  लैक् चरा रों  का
 वेतन  क्रम  200.0

 तथा  २०२  सम्बद्ध  कालिज बीआर  कलकत्ता  पये  से  प्रारम्भ  किया  जाय  ।  उन  के  मासिक

 विश्वविद्यालय में  ३८  अंगभूत  कालिज  तथा  वेतनों  के  अध्यापकों  का  वर्गीकरण

 दक्षिण विभाग  हैं  प्रौढ़  १०४  सम्बद्ध  कालिज  इस  प्रकार था  :--

 मद्रास  विश्वविद्यालय में  २०
 १००  पये  प्रौर  १५०  रुपये  के  ०३४

 २१  दक्षिण  विभाग  तथा  ५८  सम्बद्ध
 XR  पये  झ्र  २४५०  पये  के  ३६९

 कालिज  पंजाब  विश्वविद्यालय  में  १४
 २५१  पये  और  ४५०  पये  के  १७७

 शिक्षण  तीन  झ्ंगमृत  कालिज  तथा
 SUR  पये  प्रौर  ६  Yo  रुपये  के  R,FRE

 Ye  सम्बद्ध  कालिज  त्रावणकोर  कोचीन
 द् १  पये  कौर  ८  ५०  रुपये के  ५२५

 विश्वविद्यालय  में  भ्रंगभूत  केवल

 एक  शिक्षण  विभाग  तथा  १३  सम्बद्ध  कालिज  इस  से  यह  दिखायी  पड़ता  है  कि  औसतन

 हैं  ।  हमें  बताया  गया  है  कि  समस्त  देश  में  १३७  लगभग  Eo  प्रतिशत  SYo  पय

 अंगभूत  कालिज  तथा  ५५८  सम्बद्ध  कालिज  प्रति  मास  से  कम  पाते  हें  कौर  प्रत्येक  तीन

 यदि  हम  इन  सम्बद्ध  कालिजों  को  निकाल  अध्यापकों में  से  दो  को  १००  पये और  Wo

 पये  के  बीच  वेतन  दिया  जाता  है  ।  सके दें  तो  wart  झ्रायोग  इन  कालिजों  की

 अ्रावव्यकताझ्रों को  किस  प्रकार  जानेंगा  ।  अतिरिक्त डा०  राधाकृष्णन ने  यह  कहा  है

 कि  विश्वविद्यालय  के  weary  को

 छात्रों  के  प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  हम  देखते  का  रहन  सहन  प्राप्त  कराने  के  लिये  हमें

 हैं  कि लगभग  ३,£६,०००  छात्रों में  से लगभग
 सहायता  देनी  चाहिये  जिस  से

 कि
 वे  प्रपत्र

 ३,०३,०००  छात्र  सम्बद्ध  कालिजों  में  पढ़ते  को  ग्रध्ययन-श्रध्यापन  शौर  गवेषणा  कार्यों

 हैं  ।  यदि  हम  विश्वविद्यालय  शिक्षा के  ae  में  लगा  सकें  ।  विश्व  विद्यालयों  में  सब  से

 की  कौर  कलकत्ता

 तो  विश्वविद्यालय  के  विभागों

 योग्य
 व्यक्तियों

 को  भ  करने  कौर  उन्हें

 बनाये  रखने
 का

 यही  एकमात्र  उपाय  है
 |

 पर  लगभग  2,52%,00,000  पये के  व्यय  विश्वविद्यालय दिक्षा  के  विकास  के  लिए
 में  से  केवल  8S, 58,305  पये खच  किये

 गये  थे  प्रौढ़  सम्बद्ध  कालिजों  के  लिए

 इन  सभी  सिफ़ारिशों के  बावजूद  अरब  तक  कुछ

 नहीं  किया  गया  है  ।  हमें  समस्या  के  इस
 8, G¥,99, 3 ev  रुपये  खर्च  किये  गये  थे  |

 इस  से  यह  स्पष्ट  होगा  कि  जब  तक  हम  इस
 विशिष्ट  पहलू  पर  विशेष  ध्यान  देना  होगा

 |

 परिभाषा  के  ग्रन्थित  सम्बद्ध  कालिजों  को  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय के  बारे  में  श्रीमती

 शामिल  नहीं  करते  तब  तक  अधिकांश  कालेज  सुचेता  कृपा लानी ने  कई  गड़बड़ियों  की
 कौर

 mad ही  रह  जायेंगे  ate  राधाकृष्णन  भ्रायोग  संकेत  किया  है  ।  विश्वविद्यालय अनुदान

 ने  स  विषय  में  ख़ास  सिफ़ारिशें  की  हैं  ।  आयोग  की  स्थापना  के  बाद  जब  कुछ
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 एन०  ato

 चोरियों  ने  प्रश्न  मामले  आयोग  के  समक्ष  को  स्वयं  निर्धारित  करने  के  लिए  उन्हें  पूर्ण

 रखे  तो  आयोग  ने  यह  लिखा  कि  वह  क्षेत्र  मिलना  चाहिये  |

 विद्यालय के  आन्तरिक  मामले
 खंड  १८  में  यह  रखा  गया  है  कि

 इसलिये  उन  में  हस्तक्षेप  करने  का  उसे  कोई  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  के  साथ  साथ  अयोग

 अ्रधिकार  नहीं  था  ।  जब  कर्मचारियों ने
 के  वारिक  लखे  भी  संसद  के  समक्ष  रखे

 विश्वविद्यालय को  लिखा  तो  उस  ने  कहा  कि
 किन्तु  उस  खंड  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं है

 आयोग  की  स्थापना  के  बाद  वह  इस  विषय  का
 कि  संसद  को  आयोग  की  कायवाहियों तथा

 निर्णय  नहीं  कर  सकता  था
 ।

 जब  उन्होंने  विश्वविद्यालयों के  स्तरों  अ्रथवा  अरन्य  विषयों
 मंत्रालय  को  लिखा  तो  उस  नने  भी  कह  दिया

 के  सम्बन्ध  में  भी  प्रतिवेदन  प्राप्त  होंगे  ।

 कि  इस  में  उस  का  कोई  हाथ  नहीं  था  |  किन्तु
 हमारी  धारणा  है  कि  वे  केवल  लेखों  के  बारे

 उपकुलपति तथा  पंजीयक  के  वेतन  बढ़ाने
 में  ही  नहीं  वरन्‌  स्तर  तथा  wea  विषयों  में

 का  प्रयत्
 जब  था

 तब
 वह  तुरन्त कर

 दिया
 भी  संसद  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करें  ।

 गया  |  हमें  ज्ञात  द्  है  कि  उपकुलपति  का

 ५ बतन  २०००  पये  से  बढ़ा  कर  २,५००  स्तरों  के  निर्धारण  के  सम्बन्ध  हम

 रुपये  र  पंजीयक  का  ATT  Yoo—\9Xo  श्राजकल  देखते  हे  कि  माध्यमिक  दिक्षा  शर

 रुपये  से  बढ़ा  कर  Yoo—&oo  पये  कर  विश्वविद्यालय की  शिक्षा  के  स्तर  के  बीच

 दिया  गया  है
 ।

 जब  कि  दिल्‍ली  में  स्वीकृत  कोई  सम्बन्ध  या  एकरूपता  नहीं  है  ic

 स्कूलों  के  भ्रध्यापकों को  ऐसे  भत्ते  जेसे  इस  कारण  कभी  कभी  छात्रों  को  कठिनाई

 मकान  किराया  भत्ता  आदि  दिया  भी  होती  है  ।  स  विधेयक  रा  हमें

 जाता  दल्ली  विश्वविद्यालय के  भ्रघ्यापकों  इस  बात  की  निश्चित  व्यवस्था  करनी  चाहिये

 को  कुछ  भी  नहीं  दिया  जाता  है  ।  यह  एक  कि  जहां  तक  दिक्षा  के  विभिन्न  सारों
 का

 ऐसा  विषय  है  जिसकी  कौर  हमें  विशेष  ध्यान  ary  है  उन  में  एकरूपता  बनायी  रखी

 देना  चाहिय े।  जाय

 अब  आयोग  की  रचना  के  सम्बन्ध  दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  एम०

 हम  वास्तव  में  एक  स्वायत्तशासी तथा  स्वतंत्र  एम०  :  में  उन  माननीय  सदस्यों  को

 श्रनुदान-ग्रायोग  चाहते  हें  जिस  की  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस  विधेयक

 वासियों  में  सरकार  का  हस्तक्षेप  न  हो  ।  किन्तु  का  तथा  उसे  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के

 विधेयक की  धारा  २०  से  हमें यह  मालूम  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  है  ।  इस  विधेयक

 होता  है  कि  ara  सरकार  के  हाथ  की  के  कुछ  उपबन्धों के  सम्बन्ध  कुछ  माननीय

 कठपुतली  बन  रहा  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों
 सदस्यों  का  दृष्टिकोण  सरकार  के  दृष्टिकोण

 ने  यह  शभ्रालोचना की  है
 वे  अनुदान  से  भिन्न  है

 ।
 मुझे  इस  का  बिल्कुल  दुःख  नहीं

 अयोग  का  उपयोग  विश्वविद्यालयों  के  लिए  वरन्‌  मुझे  af  है  कि  उन्होंने  विभिन्न

 एक  बड़ी  छड़ी  के  रूप  में  कर  रहे  हैं  ।  ऐसा  दृष्टिकोण  तथा  अपनी  ग्रालोचनायें  संभा

 नहीं  होना  चाहिये  ।  विशेषकर  आन्तरिक  के  समक्ष  रखी  हैं  ।  सरकार  स तथ्य से

 स्तर-निर्धारण  इरादी  के  सम्बन्ध  में
 पूर्ण  रूप  से  है  कि  आलोचनाओं के

 विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तशासिता  कायम
 लिए  कुछ  वास्तविक  arn  भी  हो  सकता

 रखी  जानी  चाहिये  ate  अपनी  नीतियों  है
 ।

 इस  विधेयक को  प्रवर  समिति को  सौंपने
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 में  सरकार का  श्राव्य  यह  कि  माननीय
 में  agar  चाहता  हूँ  fie  माननीय  सदस्यों

 सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विभिन्न  नें  इस  व्यापक  प्रतिवेदन  के  मजमून
 को

 बहुत

 कोणों  का  gen  परीक्षण  किया  जाय  श्रमिक  गलत  रूप  में  सभा  के  सामने  रखा  है  ।

 उन  पर  विशद  चर्चा  की  जाय  कौर  तब  प्रवर  यदि
 मेरे  मित्र  श्री  _  पाद स्वामी  विश्वविद्यालय

 समिति में  विधेयक  के  उपबन्धों  में  कांटछांट  दिक्षा  प्रयोग  के  प्रतिवेदन को  तो  उस  में

 कर  के  यथासंभव  अ्रधिकतम  सहमति  प्राप्त  उन्हें  क  प्रश्नों  के  उत्तर  मिल  जायेंगे  |  सम्पूर्ण

 की  जाय  ।  कहीं  इधर  उधर  थोड़ी  बहुत  चौथे  अध्याय  में  जिस  में  लगभग  ३४  पृष्ठ

 टिप्पणियों  को  सारी  चर्चा  बहुत  हैं  यह  बताया  गया  है  कि  स्तरों  से  क्या  areas

 तथा  जानकारी  बढ़ाने  वाली  है  ।  उस  wear  में  इस  प्रश्न  के  विभिन्न

 रही  है
 ।

 इस  अवसर  पर  में  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  पतलूनों  पर  प्रकाशन  डाला  गया  है  यह

 को  विशेष  रूप  से  धन्यवाद देता  हूं  ।  भी  बताया  गया  है  कि  हमारे  विश्वविद्यालयों

 में  परीक्षा  तथा  पढ़ाई  का  स्तर  होना

 चाहिय े। मेरे  माननीय  मित्र  श्री  गुरु पाद स्वामी

 तथा  मित्रों  ने  विश्व  विद्यालयों  की
 विश्वविद्यालयों  के  .  स्वायत्त

 aaa  का  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाया
 तथा  उन  के  और  उन  पर

 था  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  गुरु पाद स्वामी
 तथाकथित  let  नियंत्रण के  सम्बन्ध  में  में

 ने  कहा  कि  विधेयक  में  केन्द्रीय  सरकार  और

 विश्वविद्यालय  के  परस्पर  सम्बन्ध  र
 इस  प्रतिवेदन  के  अध्याय  १३  का  निर्देशन

 करता  हूं  |  माननीय  सदस्यों  के  फायदे  के
 छह  शब्द  का  स्पष्टीकरण  नहीं  किया

 लिये  जिन्होंने  इस  प्रतिवेदन  में  से  उद्धरण
 गया  है

 ।
 उन्होंने  यह  wea  प्रकट  की  है

 कि  हमारे  विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तशासिता
 दिये  ि  साथ  ही  सभा  के  लाभ  के  लिये

 में  कुछ  उद्धरण  उपस्थित  करता  हं नष्ट  हो  जायगी  तर  उन  पर  ga  नियंत्रण

 कायम  हो  जायगा  |  अन्य  सदस्यों  ने  भी  इसी
 विद्यालय  शिक्षा  जिस  के  डा०

 राधाकृष्णन  सभापति  के  प्रतिवेदन  के
 प्रकार  की  आशंका  प्रकट  की  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  इस  विधेयक  को  अधिनियमित  कर
 प्राक्कथन में  यह  कहा  गया  है  :

 के  विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तशासिता  खत्म  at  पढ़ाई  तथा

 कर  देगी  ।  में  इस  महत्वपूर्ण  प्रदान  का  परीक्षा  के  स्तरों  में  जो  पतन  गया  है

 कुछ  विस्तार  से  विवेचन  करना  चाहता  हूं  ।  शर
 उन  के  प्रशासन  में  जो  दोष

 प्रतिदिन  उत्पन्न  हो  रहे  उन  की  आर
 सभा  को  विदित  होगा  कि  केवल  विद्वेष  ध्यान  देंने  की  श्रावस्यकता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वरन्‌  राज्य  सरकारों ने  देश  के  भविष्य  का  निर्माण  करने  के
 भी  विश्वविद्यालय  शिक्षा  आयोग  की  लिए  विश्वविद्यालयों  को  ५  ढर्रे

 शीशों  को  विश्वविद्यालय  के  भावी  स्वरूप
 पर  चलने  देना  ठीक  नहीं  है  ।  समाज  के

 का  निर्घारण  करने  के  लिए  स्वीकार  कर  रूप  के  जटिल  होने  साथ

 लिया हैं
 ।  सभा

 को  यह  भी  विदित  होगा  विश्वविद्यालयों  को  भी  अपने  तरीकों
 कि  वक्ते मान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 at  उद्देश्यों  में  परिवर्तन करना  होगा  ।
 कौर  वर्तमान  विधेयक  विश्वविद्यालय  दिक्षा  विश्वविद्यालयों  को  स्वायत्तशासी  बनाने
 आयोग  की  सिफ़ारिशों  के  अनुसार  ही  बनाया  से

 इस  उद्देश्य  की  पूति  नहीं  होगी  ।  हमें

 गया है  ।  एक  ऐसी  व्यापक  नीति
 भ्र पना नी
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 एम०  एम०  दास

 जिस  में  प्रयोग का  कौर  माग  दर्शन का  प्रमाण  मिलता  है  कि  कुछ  विश्वविद्यालयों

 में  स्थानीय  नियंत्रण  के  परिणामस्वरूप काफी  क्षेत्र  रहे  ।

 कुछ  ऐसे  काम  जिन  से  विघटन
 का

 ara  के  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  ४०४  पर
 भाव  फैला  ड

 ari  बताया है  :

 में  एक  उद्धरण  प्रौर  देता  हूं
 :

 विषयों  में  स्थानीय  उपक्रम  को
 के  कुछ  विश्वविद्यालयों  का

 हानि  पहुंचाये  यह  आवश्यक
 प्रशासन  अत्यन्त  अ्रसंतोषजनक  है  |  यहां

 समझा  गया  है  कि  समन्वयकारी  शक्ति

 केन्द्र में
 तक  कि  परीक्षकों  की  नियुक्ति  करने  तथा

 डिग्रियां  देने  के  बारे  में  जो  प्रक्रिया

 ताकि  सारे  राज्य  अपनाई  जाती  है  तथा  स्तर  रखा  जाता

 at  संघ  कुछ  सीमाओं  के  अन्दर  वह  सब  संदिग्ध  है  ।''

 काम  करें  कौर  एक  fat  स्तर
 में  इस  संदिग्ध  शब्द  की  विशेष

 कायम
 रूप  से  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 ताकि  उन  विभिन्न  विशेष  चाहता  हूं  ।  प्रतिवेदन  में  आगे  बताया  गया  है

 कार्यों  जिन  का  विभिन्न  एकक  कि  ऐसे  हालातों  के  रहते  हुए  कोई  भी  सुधार

 होना  हरसम्भव  है  |

 राष्ट्रीय  नीति  का  जन्म  पौर  उन  में  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि

 से  एक  कौर  तो  श्रनावदयक दोहरे  काम  विद्यालय  शिक्षा  आयोग  ने  यह  सिफ़ारिश

 के  अथवा  दुसरी  are  त्रुटियों  के  की  थी  कि  विश्वविद्यालयों  को  संविधान  की

 उदाहरण  न
 समवर्ती  सुची  में  रख  दिया  जाये  क्योंकि  लगभग

 राज्य  संघ  सारे  साक्षी  जिन  में  बड़े  बड़े  व्यक्ति  कौर

 आवश्यकता पड़ने  पर  संयुक्त  योजना
 संस्थायें  थीं  इस  मत  का  समर्थन  कर  रहे  थे  ।

 बना  सकें  पीपी  अ्रायोग  इस  विषय  में  कहता  है  :

 सभी  साक्षियों  ने  इस  सम्बन्ध डा०  कृष्ण स्वामी  ने  पुछा  था  कि  राष्ट्रीय

 प्रयोजन  से  क्या  श्रभिषप्राय  है  ।  ऊपर  कहे
 में  अपने  मत  प्रकट  किये  हें  कि

 विद्यालय  की  शिक्षा  का  विषय  प्रान्तीय गये  तीन  भ्र  में

 इस  की  भ्रमणी  तरह  व्याख्या  की  गई  है  ।  इस
 केन्द्रीय  सुची  अथवा  समवर्ती  सुची

 विधेयक  का  तात्पर्य  इन  राष्ट्रीय  प्रयोजनों  में  रखा  जाय  ।  विश्वविद्यालय के

 Wael  श्र  सरकारी  व्यक्तियों  का

 बहुमत  समवर्ती  सुची के  ही  पक्ष  में  है  ।''

 प्रतिवेदन  में  ्  कहा  गया  है  :
 अयोग कहता  है

 ह  विश्वास  है  कि  विश्वविद्यालय  इस  बात  से  सहमत हैं  कि

 प्रदान  आयोग  द्वारा  केन्द्र  की  नीति  के  विद्यालय  की  दिक्षा  के  ग्रसित  भारतीय

 दिग्ददांन  में  विश्वविद्यालय  राष्ट्र  में
 पहलुओं  की  दृष्टि  से  यह  असम्भव  है

 एकता  स्थापित  करने  वाली  शक्ति  सिद्ध  कि  विश्वविद्यालय  की  दिक्षा  को

 दोगी  ।  किन्तु  अभाग्य  से  इस  का  स्पष्ट  प्रान्तीय  विषय  रहने  दिया  जाये  पै
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 यद्यपि  विश्वविद्यालय दिक्षा  आयोग  यह  काम  तथा  धन  का  TH  ही  संस्था

 चाहता  था  कि  विश्वविद्यालयों  का  विषय  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को

 समवर्ती  सुची  में  रख  दिया  जाये  किन्तु  हमारे  ही  क्यों  सौंपे  जायें
 ।

 जेसा  में  ने  शुरू  में

 संविधान  निर्माता त्रों  ने  इस  को  राज्य  विषय  केन्द्रीय  सरकार  का  मूल  प्रस्ताव  इन  दो  विभिन्न

 कार्यों  के  लिये  दो  विभिन्न  संस्थायें  स्थापित
 ही  रहने  शर  इस  को  संघ  सुची  की

 मद  ६६  के  भ्रमित कर  जिस  के  अनुसार
 करना  था  ।  विश्वविद्यालयों  में  एकरूपता  लाने

 तथा  स्तर  क़ायम करने  के  लिये  एक  अखिल
 विश्वविद्यालयों  में  एकरूपता  लाने  तथा

 स्तर  क़ायम  रखने  का  काम  केन्द्रीय  सरकार
 भारतीय  विश्वविद्यालय  परिषद्‌  स्थापित  करनी

 के  हाथों  में  सौंपा  गया
 ।

 जहां  तक  प्रस्तुत
 थी  कौर  केन्द्रीय  कोष  के  धन  के  आवंटन  के

 विधान  का  सवाल  सरकार  ने  संघ  सुची
 की  लियें  दूसरा  विश्वविद्यालय  waar  आयोग

 मद  ६६  का  प्रतिक्रमण  नहीं  किया  है  ।  इस  स्थापित  करना  था  |  किन्तु  PER  में

 विधेयक  के  द्वारा  सरकार  केवल  उन  हुए  एक  सम्मेलन  में  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्रियों

 दायित्वों  को  ही  पूरा  करना  चाहती  जो  कि  झर  उपकुलपतियों  ने  एक  मत  हो  कर  यह

 संविधान  की  संघ  सुची  की  मद  ६६  के  प्रधान
 सिफ़ारिश  की  कि  दो  पृथक्‌  संस्थानों  के  स्थान

 उस  पर  डाले  गये  हूं  ;  सरकार  केवल  दो
 पर  एक  ही  संस्था  होनी  र  उसी

 उत्तरदायित्व पुरे  करना  चाहती  है  ।  प्रथम  को  यह  दोनों  कार्य  सौंपे  जाने  चाहियें  ।  इस

 प्रकार  विश्वविद्यालयों  की  शिक्षा  और  प्रशासन
 यह  कि  केन्द्रीय  कोष  से  विश्वविद्यालयों  को

 जो  धन  दिया  उस  का  उचित  रूप  से  से  अत्यधिक  सम्पर्क  रखने  वाले  हमारे

 व्यय  ait  द्वितीय  यह  कि  वह  उस  पतियों  ate  राज्यों  के  दिक्षा  मंत्रियों  ने

 दायित्व  को  पुरा  कर  जोकि  विश्वविद्यालयों  यह  सिफ़ारिश  की  कि  दो  पृथक्‌  संस्थाओं  के

 में  एकरूपता  लाने  तथा  स्तर  कायम  करने  के  बजाय  एक  ही  संस्था  होनी  चाहिए  ।  उन  की

 सिफ़ारिश  के  अनुसार  विश्वविद्यालय  स्तर
 सम्बन्ध  में  संविधान  ने  उस  पर  डाला  है  ।

 विनियमन  विधेयक  वापस  ले  लिया  गया
 इस  विश्वविद्यालयਂ शिक्षा  आयोग  में  भारत  के

 बड़े  बड़े  दिक्षा  डा०  शौर  उस  के  उपबन्ध  प्रस्तुत  विधेयक  में

 निहित  कर  दिये  गये  | डा०  To  Uso  मुरालीधर  तौर  प्रो०  मघनाद

 साहा  के  भ्र ति रिक्त  हालत  र  अमरीका

 के  भी  बड़े  बड़े  शिक्षा  शास्त्री  मौजूद  थे  ।
 बिहार  के  मेरे  माननीय  श्री  एस०

 एन०  दास  ने  कहा  कि  विश्वविद्यालय  दिक्षा
 उन्होंने  प्रस्ताव  किया  था  कि  विश्वविद्यालयों

 के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  को  अधिक  afar
 झ्रायोग  यह  प्रस्ताव  नहीं  करता

 दिये  जायें  जो  इस  विधेयक  के  ants  दियें  विद्यालय  अनुदान  आयोग  को  अनुदानों  कं

 झ्रावंटन  के  अलावा  प्रौर  कुछ  काम  दिया गय  अधिकारों  से  बहुत  अधिक

 थे  ।  में  उन  माननीय  सदस्यों  जोकि  इस
 जाये  |  लेकिन  यह  बात  उन्होंने  नहीं

 कही  ।  में  उन  का  ध्यान  विश्वविद्यालय दिक्षा
 सम्बन्ध  में  बड़ी  परेशानी  दिखाते  हैं  कि  केन्द्र

 को  विश्वविद्यालयों  के  ऊपर  कुछ  शभ्रधिकार
 आयोग  के  पृष्ठ  ४०६  की  कौर  आकर्षित

 करना  चाहता  हूं  जिस  में  यह  कहा  गया  है
 :

 मिल  व्यथ  में  चिन्तित  न  हों  ॥

 मात्र  उपाय  यह  है  कि

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  सवाल  विद्यालय  अनुदान  आयोग  को  समन्वय

 उठाया  है  कि  ये  दो  विभिन्न  भ्रर्थात ध  के  कार्य  के  साथ  साथ  अनुदान  देने  अथवा

 एकरूपता  लाने  तथा  स्तर  क़ायम  रखने  का  रोकने  का  झ्र धि कार  सौंपा  जाय  1.0

 669  L.S.D.
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 एम०  एम०

 में  ह ग्रतदान थि  देने  अथवा  रोकने  के
 के  रहते  हुए  wa  के  सदस्य  के  रूप  में

 अधिकारਂ  शब्दों  पर  विशेष  जोर  देता  काम  करने  को  तैयार  हों  |  इस ग्रा योग  में

 प्रशासनिक  और  वित्तीय  विशेषज्ञों  के  रखने
 श्री  एस०  एन०  दास  रहेगा--मध्य :  की  तथा  वांछनीयता  के  सम्बन्ध

 किन्तु  उस  में  स्तरों  के  संधारण  का  तो  उल्लेख
 में  कुछ  शंकायें  व्यक्त  की  गई  हें  ।  अनेक  सदस्य

 नहीं है  ।
 इस  प्रश्न  पर  बोले  हैं

 ।
 सभा

 को  यह  जानना

 डा०  एम०  एम०  दास  :  अ्रनदानों थि  के  चाहिये  कि  विश्वविद्यालयों  के  प्रयास  के

 रोकने  के  बारे  में  काफ़ी  कहा  गया  है  ।  यहां
 दो  विभिन्न  पहलू  हैं  ।  एक  दिक्षा  सम्बन्धी

 हम  देखते  हैं  कि  विश्वविद्यालय  आयोग  पहलू  जो  कि  शिक्षा  और  पढ़ाई  से  सम्बन्धित

 झ्रनुदान  wat
 को

 यह  afar  देने  के  है  कौर  दूसरा  प्रशासनीय  पहलू  है  जिस  का

 सम्बन्ध  वित्त  तथा  प्रयास से  है  ।  ऐसी पक्ष  में  है  कि  झावद्यकता समझने  पर  वे

 के  अ्रनुदान  रोक  लें  |  की  जाती  है  कि  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान|[प्रायोग

 विद्यालय  शभ्रनुदान  झ्रायोग  को  यह  अधिकार  विश्वविद्यालयों  के  शिक्षा  सम्बन्धी  पहलू

 तथा  प्रश्ञासनीय  wie  वित्तीय  पहलू  दोनों  के
 देना  जरूरी  है  ।

 सम्बन्ध  में  एक  विशेषज्ञ  निकाय  के  रूप  में  हो

 में  प्रिया  की  रचना  शौर  उस  के  इसलिए  अनुदान  झ्रायोग  में  ऐसे  विशेषज्ञों

 को  सम्मिलित  करना  झ्रनिवायं  तथा  श्रावक
 कार्यों  की  विवेचना  करना  चाहता  हूं  ।  यह

 कहा  गया  है  कि  इस  विधेयक  के  श्रन्तगंत  इस
 है  ।

 आयोग  की  रचना  वैसी  नहीं  रखी  गई

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जिन  में  मेरे
 जैसी  fe  विश्वविद्यालय  शिक्षा  oat  ने

 सिफ़ारिश  की  थी  ।  यह  ठीक  है  fe  परिवहन

 माननीय  मित्र  डा०  कृष्ण स्वामी  भी  एक  हूं

 अपना  मत  व्यक्त  किया  है  कि  विश्वविद्यालय
 किये  गये  हें  ।  सदस्यों  की  संख्या

 oe  €  कर  दी  गई  है  ।  यह  इसलिये  आवश्यक
 अनुदान  अ्रायोग  के  सदस्यों  के  रूप  में  नियुक्त

 किये  जाने  वाले  का  चुनाव
 समझा  गया  क्योंकि  इस  विधेयकਂ  के  श्रन्तगंत

 भारत  के  सब  विश्वविद्यालयों  के  उप/,कुलपतियों
 विश्वविद्यालय  अनुदान  ara  को  अतिरिक्त

 स्तरों  के  समन्वय  कौर
 को  करना  चाहिये  ।  में  इस  सभा  से  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  में  इस  प्रस्थापना  को
 संधारण के  उत्तरदायित्व  भी  देने  का  प्रस्ताव

 किया गया  है  ।
 बहुत  प्रशंसनीय  नहीं  समझता  ।  विश्वविद्यालय

 अनुदान  योग  सदस्यता  के  लिए

 सेवा  की  शर्तों  और  fears  हमारे  उप-कुलपतियों  में  से  चुनाव

 के  सम्बन्ध  विश्वविद्यालय  शिक्षा  आयोग  उप-कुलपतियों  की  प्रतिष्ठा  के  झ्र तु झूल  नहीं

 द्वारा  रखी  गई  दशाओं  शर  शर्तों  पर  a  होगा  |  इस  के  अतिरिक्त  इस  प्रकार  के

 रहना  असंभव  क्योंकि  विश्वविद्यालय  चुनाव  से  दलबन्दी  कौर  क्षुद्र  |भावनाएं

 शिक्षा  aah  ने  भ्र तु दान  आयोग  के  सदस्यों  पेदा  होंगी  ।  में  सभा  से  यह  भी  निवेदन

 की  भावी  नौकरी  के  बारे  में  कुछ  प्रतिबन्ध  कर  दूं  कि  विश्वविद्यालय  दिक्षा  श्रापों  इस

 रखे  at  ऐसे  व्यक्ति  पाना  कठिन  चुनाव  के  पक्ष  में  नहीं  था  ।  उन्होंने  सिफ़ारिश

 जो  कि  सरकार  ate  विश्वविद्यालयों  की  कीथी  किः  विश्वविद्यालय  भ्रनुदात  श्राधोग

 दृष्टि  में  भ्रादरणीय  तथा  उन  प्रतिबन्धों  के  गेर  सरकारी  सदस्यों  की  नियुक्ति  केन्द्रीय
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 att  को  करनी  चाहिये  ।  इस  विषय  के  हेतु  एक  कठिन  att  भ्रत्यघिक

 सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  दिक्षा  शराबो  कौशलपूर्ण सेवा  के  लिए  एक  चरित्रवान

 और  प्रसिद्ध  व्यक्ति  प्राप्त  करने  के  साधन ने  जो  कुछ  कहा  है  में  उस  का  उद्धरण
 दे

 रहा  इस  के  सम्बन्ध  में  यहू॒स्पष्ट

 सिफ़ारिश  करते  हें  कि  इस
 कहना  होगा  कि  यह  अत्यधिक  हानिकर

 ही
 गलती है  ।

 आयोग  में  पांच  सदस्य  होने

 तीन  भारत  सरकार  द्वाराਂ  नियुक्त  किये  में  इन  पंक्तियों  की  कोई  आलोचना

 गये  पुरे  समय  के  सदस्य  होने  चाहियें  जो  नहीं  करना  चाहता |

 उन  तीनों  में  से  एक  को  सभापति  नियुक्त

 कर  सकें  प्रौढ़  उन  के  साथ  वित्त  मंत्रालय
 कुछ  सदस्य  इस  विचार  को  पसन्द  नहीं

 करते  कि  अनुदान  आयोग  को  केन्द्रीय  सरकार
 का  सचिव  तथा  शिक्षा  मंत्रालय  का  सचिव

 की  नीति  के  नियंत्रण  के  झ्र धीन  रखा  जाये  |

 होना  चाहिये  ।  तो  भी  हमारे  देश  के

 विस्तार  के  कारण  श्र  विभिन्न  संस्थानों  कुछ  सदस्यों  कहा  था  कि  खण्ड  २०  जिस  में

 यह  उपबन्ध  किया  गया  एक  खतरनाक के  भिन्न  भिन्न  रूपों  और  हमारे

 विद्यालयों  में  पढ़ाये  जाने  वाले  बहुत  से  खण्ड  है
 ।

 वे  भ्रनुदान ग्रा योग  के  लिए  सम्पूर्ण

 स्वतन्त्रता  निर्वाचित  स्वच्छन्दता  चाहते  थे  ।
 विषयों  के  कारण  यह  संख्या  सात  तक

 बढ़ाई  जा  सकती  है  जिन  में  पांच
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  हमारे

 विश्वविद्यालयों  को  अनुदान  ated  के  लिए
 सरकारी  सदस्य  हों  श्र  दो  सचिव  हों  पी

 प्रतिवर्ष  कम  से  कम  कुछ  करोड़  रुपया

 विश्वविद्यालय  शिक्षा  ara  इस  बात  के  व्यय  करना  होगा  ।  भारत  सरकार  इस

 सवेरा  विरुद्ध  था  कि  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  कोई  राशि  के  लिए  इस  सभा  के  समक्ष  उत्तरदायी

 महत्वपूर्ण  नियुक्ति  चुनाव  द्वारा  की  जाये  ।  है  ।  यदि  कोई  गलती  हो  गई  तो  विरोधी  पक्ष

 उन्होंने  तो  विश्वविद्यालयों  के  उप कुलपतियों  के  मेरे  माननीय मित्र  ही  सर्व  प्रथम लोग  होंगे

 जो  भारत  सरकार  का  गला  दबोचेंगे  ।
 के  चुनाव पर  चर्चा  करते  समय  मत

 बहुत  दृढ़ता  से  व्यक्त  किया  था  |  में  चाहता
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  प्रत्येक  कार्य  या

 त्रुटि  के  लिए  भारत  सरकार  उत्तरदायी
 हूं  कीजो  माननीय  सदस्य  चुनाव के  समेत

 हैं  वे  मेरी  बात
 को

 ध्यानपूर्वक  सुनें  ।  होगी  ।  क्या  यह  ठीक  क्या  यह  उचित  है

 विद्यालय  दिक्षा  ara  ने  कहा  है  :--  कि  भारत  सरकार  जो  कि  उत्तरदायी

 होगी  उस  का  कोई  कोई  नियंत्रण

 ऐसे  पद  के  उम्मीदवारों  के
 श्र  कोई  भ्र धि कार  न  हो  ?  बिना  प्राधिकार

 लिए  खुला  प्रचार  भर  मतदान  सहन  बिना  अधिकार  बिना  नियन्त्रण  के  तो  कोई

 किया  जा  सकता  है  जो  उस  उत्तरदायित्व  नहीं  हो  सकता  ।
 से  अधिक  न  हो  जिसे  कि  विश्वविद्यालय

 दे
 सकता  यद्यपि  वह  श्रप्रतिष्ठाजनक  बहुत  से  सदस्य  खण्ड  २४  अर्थात  दण्ड

 सम्बन्धी  खण्ड  को  पसन्द  नहीं  करते  जिस  में होता  कौर  उस  से  दलबन्दी  ही  पैदा

 .  .  .  .
 प  आयोग  को  अधिकार  दिया  है  कि  वह

 यदि  चाहे
 तो  शभ्रनुदान  वापस ले  सकता  है

 यह  अ्रधिकार  अत्यावश्यक है  ।  एक  माननीय

 के  चुनाव  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  था  —  सदस्य  ने  यह  सिद्ध  करने  के  लिए  कि  इस  खण्ड
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 एम०  एम'०

 से  एक  mie  तो  विश्वविद्यालयों  के  बीच  में  समझता  हुं  कि  मेरे  इन  उद्धरणों  का  विपक्ष

 मंत्री  में  बाधा  उत्पन्न  होगी  और  दूसरी  के  माननीय  सदस्यों  पर  स्थायी  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 अनुदान  भ्रायोग  के  साथ  मैत्री  में  बाघा

 विश्वविद्यालय  दिक्षा  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  एक  कौर  महत्वपूर्ण  प्रशन  लेना  चाहता

 का  उद्धरण  दिया  कौर  यह  भी  कि  इस  हूं पौर  वह  प्रत  काशी  विद्यापीठ  और  गुरुकुल

 खण्ड  के  कारण  विश्वविद्यालय  अनुदान  कांगड़ी  जेसी  संस्थानों  से  उपाधियाँ  देने

 आयोग  को  पुलिस  तमंचा  री  के  समान  समझेंगे  |  का  झ्र धि कार  ले  लेने  का  है  ।  स्तर  संधारण

 उस  सदस्या  के  लाभ  लिए--दुर्भाग्यवश  का  उत्तरदायित्व  पालन  करने  के  हेतु

 वे  उपस्थित नहीं  हे--पचास इस  सभा  के  fara  संस्थानों  &  उपाधियां  देने  का

 अ्रधघिकार ले  लेने  का  अ्रधिकार  अत्यावश्यक हित  के  में  कुछ  विस्तारपुबंक  पढ़  कर

 सुनाना  चाहता  हूं  ताकि  उन्हें  यह  बात  स्पष्ट  है  ।  यदि  हर  कोई  उपाधियां  देने लग  जाये

 हो  जाय े।  तो  कोई  स्तर  नहीं  रखा  जा  सकता ।  परन्तु

 हमें  यह  अवश्य  स्वीकार  करना  चाहिये  कि

 सभापति  महोदय
 :  यदि  माननीय  सदस्य  सब  गैर-सरकारी  संस्थापकों  को  एक  ही

 विस्तार  से  पढ़  कर  सुनायेंगे  तो  वे
 मापदंड  से  नहीं  नापा  जा  सकता  ।  इस

 Ry  पर  समाप्त  न  कर  सकें  |  क्या उन  के  में  ऐसी  गर-सरकारी  संस्थाएं  हैं  जो  जनता  में

 लिए  ऐसा  करना  संभव  होगा  ?
 बहुत  मान  कौर  श्रद्धा  की  पात्र  हें  ।  ऐसी

 डा०  एम०  एम०  दास :  जी  में
 संस्थानों  को  सरकार  से  भी  वार्षिक  भ्रनुदान

 मिलते  हें  ऐसी  वास्तविक  गणों  वाली
 समाप्त  कर  दूंगा  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों

 संस्थानों  को  डरना  नहीं  चाहिये  ।  उन्हें
 ने  इस  प्रतिवदन  के  गलत  उद्धरण  दिये  थे  ।

 में  यह  दिखाना  चाहता  हं  कि  विरोधी  पक्ष  के
 इस  विधेयक  के  खण्ड ३  के  अधीन  उपाधियां

 वितरण  करनें  के  अधिकारी  विश्वविद्यालय
 माननीय  सदस्यों  ने  अधिकतम  सीमा  तक

 इस  प्रलेख  के  गलत  उद्धरण  दिये  हें  ।  प्रयोग
 घोषित  किया  जा  सकता  है  ।

 ने  कहा  है  कि  हम  विश्वविद्यालयों के  साथ
 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  एन०  एम ०  लिंगम

 मंत्री  का  सम्बन्ध  स्थापित  करना  चाहते  हैं

 न  कि  पुलिस  कम  चारी  अथवा  निरीक्षक  का  हमारे  देश  में  शिक्षा  सम्बन्धी  वर्तमान

 परिस्थितियों  के  सम्बन्ध  में  बहुत सम्बन्ध  ।  इस  पंक्ति  का  उद्धरण  दिया  गया

 है  परन्तु  भ्र गली  दो  पंक्तियां  उद्धरित  नहीं
 श्र  खेद  प्रकट  कर  रहे  थे  ।  उन्होंने  कहा

 कि  हम  ने  शिक्षा  की  कोई  राष्ट्रीय  प्रणाली
 की  गईं  ।  अ्रगली  दो  पंक्तियों  में  उन्होंने  कहा  है  :

 नहीं  बनाई  कौर  हमारे  कोई  निश्चित  उद्देश्य

 विश्वविद्यालय  ने  उपयुक्त  नहीं  हैं  ।  wed  माननीय  मित्र  के  प्रति  gor

 कार्य  को  हानि  पहुंचा  कर  दलबन्दी  के  mat  सहित  में  यह  निवेदन  करना  चाहता

 झगड़ों  का  अनुरोध  किया  तो  आयोग
 हूं  कि  उन  द्वारा  व्यक्त  किये  विचारों

 सरकारी  राशि  को  ग्रोवर  लाभदायक  में  ग्रत्यधघिक  अज्ञान  तो
 नहीं  कहना  चाहता

 कार्यों  में  लगाने  के  लिए  बाध्य  होगा  ।  परन्तु--उचित  जानकारी  का  अभाव  प्रकट

 एसी  स्थिति  में  यह  स्वाभाविक है  भ्र  होता  है  |  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  हमारे

 इस  के  ज्ञान  मात्र  से  हीਂ  एक  स्थिर  प्रभाव  समक्ष  कोई  निश्चित  उद्देश्य  नहीं  हैं  ।  यह  कहना

 पड़ेगा  1.0
 ~

 ठीक  नहीं है  कि  हम  ने  दिक्षा की  कोई  राष्ट्रीय
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 प्रणाली  नहीं  बनाई  ।  जहां
 तक

 परिणाम  का
 की  नहीं  होती  जिस  पर  लोगों  का  ही

 सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  उन  जा  सके  ।  जब  किसी  नदी  पर  एक  बड़ा

 विभिन्न  योजनाओं  की  are  दिलाना  चाहता  बांध  बांधा  झपे  तो  हम  अपनी  आंखों  के

 हूं  जिन्हें  देश  में  शिक्षा  प्रणाली  के  पुर्ननिर्माण  सामने  एक  बड़े  ढांचा  कुछ  गगनचुम्बी

 के  लिए  देश  भर  में  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  भयभीत  कर  देने  वाला  ढांचा  देखते  यह

 सरकार  की  सहायता  से  झ्राजकल  लागू  किसी  स्थान  पर  स्थित  होता  है  कु  भ्रतत॑ंकित

 कर  रही  हैं  ।  हमारे  देश  में  शिक्षा  प्रणाली  के
 कर  दे  होता  है  कौर  हम  उस  स्थान  पर

 जा  कर  उसे  देख  सकते  हें  ।  परन्तु  दिक्षा  के पुर्ननिर्माण  ate  पुनर्जागृति  के  लिए  आजकल

 राज्य  सरकारें  शर  केन्द्रीय  सरकार  प्रति  वर्ष  क्षेत्र  में  किये  गये  किये  सारे  देश  में  फैले होते

 करोड़ों  रुपये  व्यय  कर  रही  हैं  ।  हूं  ।  यह  किसी  स्थान  पर  स्थित  नहीं  कोई

 किसी  विशेष  स्थान  पर  जा  कर  सरक।र  द्वारा
 डा०  सुरेश  चन्द्र

 :  परिणाम
 क्या  है  ?  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  किये  गये  कार्यों  को

 डा०  एम०  एम०  दास  :  मेरे  पास  नहीं  देख  सकता  ।  हमें  किसी  दूर  के  गांव  में

 माध्यमिक  श्र  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  छात्रों  जा  कर  देखना  होगा
 कि

 वहां  एक
 नया

 की  कुल  संख्या के  झांकने  प्लोर
 में  वे  आंकड़े  प्रारम्भिक  स्कूल  खुल  गया  हमें  किसी  स्कूल

 अपने  भाननीय  मित्र  डा०  सुरेश  चन्द्र
 को  के  भवन  में  किसी  कोने  में  जा  कर

 देखना  पड़ेगा  fe  वहां  पुस्तकालय  में  कुछ देना  चाहता  हूं  ।  PEVYV—VG  में  हमारे

 प्रारम्भिक  wit  माध्यमिक  स्कूलों  के  छात्रों  सौ  पुस्तकें  बढ़ा  दी  गई  हें  ।  यह  जानने  के  लिए

 की  कुल  संख्या  १.४१  करोड़  थी  जब  कि  कि  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  क्या  किया  गया

 FEAR-AR  में  यह  संख्या  २.५३  करोड़  कुछ  प्रयत्न  करना  पड़ेगा  शर  कुछ  कष्ट

 १  जिस  का  अभिप्राय  यह  है  कि  उस  में
 सहना  पड़ेगा  ।  दुर्भाग्यवश  ऐसे  लोगों  का

 १.१२  करोड़  की  वृद्धि  हुई  ।  हमें  सारी  अभाव  है  जो  इतना  प्रयत्न  करने  कौर  कष्ट

 राज्य  सरकारों  से  सारे  wires  नहीं  उठाने  के  लिए  तैयार  हों  ।

 2
 परन्तु जो  wins  मिले  हैं  उन  से  पता  चलता

 में  ने  सभा  का  काफी  समय  लिया  है  ।
 fe  हमारे  माध्यमिक  श्र  प्रारम्भिक

 में  ने  चर्चा  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठायें

 स्कूलों  के  छात्रों  की  वर्तमान  संख्या  ३  करोड़  से
 गये  प्रासंगिक  प्रश्नों  में  से  यथासंभव  बहुत  से

 प्रतीक  हो  गई  है  !  प्रगति  जन  संख्या  का

 विचार  करते  हए  ३६  करोड़  में  से  ३  करोड़
 प्रश्नों  का  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 में  सभा  से  wd  प्रस्ताव  की  सिफ़ारिश
 की  संख्या  भले  ही  प्रभावोत्पादक  न  हो  परन्तु

 करता हुं  ।

 जिस  हिसाब  से  छात्रों  की  संख्या  में  वृद्धि  हई

 है  कौर  नये  स्कूल  खोले  जा  रहे  हैं  उस  के  सभापति  महोदय
 :

 wet  यह  है
 :

 आधार  पर  यह  विचार  करना  पड़ता  है  कि
 कि  विश्वविद्यालयों  में  एकरूपता

 संभवत ਂ  निराशा  att  खेद  के  लिए  कोई
 लानें  तथा  उन  का  स्तर  निर्धारित  करने

 ठीक  या  झ्ौचित्यपुर्णे  करण  नहीं  है  ।
 के  हेतु  एक  विश्वविद्यालय  aaa

 में  अपने  माननीय  मित्र  श्री  एन०  एम०  आयोग  स्थापित  करने  की  व्यवस्था

 लिंगम  कौर  अन्य  सदस्यों  की  कठिनाई  को  करने  वाले  विधेयक  को  सदनों  के  ४४

 भली  प्रकार  समझता  उन  की  कठिनाई  सदस्यों  से  बनी  एक  संयुक्त  समिति  को

 यह  है  )  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  सफलता  इस  रकार  सौंपा  जिस  में  ३०  सदस्य  इस
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 सभा  श्री  नरहरि विष्णु  सम्मिलित  हो  शौर  राज्य  सभा  द्वारा

 श्री  ato  बी०  श्री  जलाल  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने

 परीक्षण
 श्री  कार  वी०  वाले  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को

 बतायें  ह श्री  बीरबल  fag,  पंडित  लगू  राय

 श्री  ब्यामनन्दन  श्री  टी०  एस ०  प्रस्ताव  स्वीकृत  ता  |

 अधविनादलिंगम्‌  श्री  एस०

 ee  ee
 श्री  टी०  एन०  विश्वनाथ

 श्री ए०  एम०  श्री  औषध  (ata )  विधेयक

 श्री  दीवान  चन्द  ज्ञानी
 e

 गु  मुख  सिंह  श्री  राधेलाल  स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत

 में
 प्रस्ताव  करती हूं  कि  ' मुल्ला  भ्रब्दुस्लाभाई  मुल्ला

 alent,  श्री  कृष्णा चा यं  पंडित  औषध  8E Vo  में

 लिंगराज  डा०  मनमोहन  अग्रसर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 श्री  रामेस्वर  श्री  जयपाल  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार

 किया  जाये  16.0 श्री  dex  नाथ  श्री  के०  एम०

 श्री  बी०  रामचन्द्र

 सभा  से  झ्रौषधियां  विधेयक
 हिज  हाइनैस  राजा  राजेन्द्र  नारायण  faz

 पर  विचार  करने  के  लिए  कहते  हए  मुझे  हूरें श्री  बी०  एच०  श्री  मेघनाद

 श्री  शिवमणि  श्री  पी०  होता  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  सभा  में

 एन०  राजभोज  शर  मौलाना  क़बूल  मुझे  कई  बार  इस  विषय  में  कोई  कार्यवाही

 करने  के  लिखे  कहा  wars  |  जब  यह  विषय
 कलाम

 समवर्ती  सुची  में  गया  तो  में  ने  इसे  यथाशीघ्र
 wie  १५  सदस्य  राज्यसभा  के

 ले  लिया  are  सभी  राज्यों  के  मत  कौर  सुझाव

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  संगठित
 ले  छेने  के  पश्चात्‌  इस  विधेयक  में  श्रावक

 करने  के  लिए  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  संशोधन  कर  दिये  गये  हें  श्र  इन  संशोधनों

 सदस्यों  की  कुल  संख्या  की  एक  तिहाई
 में  केन्द्र  पौर  राज्यों  में  अधिकतम  सहमति  है  ।

 होगी  ;
 औषधियां  अघिनियम  १९४७  से

 कि  समिति  अपना  प्रतिवेदन  इस
 लाग  है  ौर  इन  साजन  वर्षों  में  प्राप्त  किये

 सभा  के  सामने  ३०  2EUY  तक
 mwa  के  आधार

 पर
 उस  अधिनियम  में

 प्रस्तुत
 कुछ  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 कि  अन्य  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियाँ  में
 संक्षेप  में  उन्हें  बताना  चाहती  हूं  ।

 पर  लागू  होने  वाले  इस  सभा  के  प्रक्रिया

 नियम  ऐसे  परिवर्तनों  पौर  writ  के
 aria  की  परिभाषा  को  विस्तृत  कर

 दिया है
 ।  हमें  यह  पता  लगा  कि  कुछ  ऐसी

 सात
 लागू  होंगे  जो  अध्यक्ष  महोदय

 औषधियां  बिकने  लगी  हें  जो  गर्भनिरोधक करें

 समझी  जाती  हें  या  जिन  के  गर्भनिरोधक  ह

 कि  यह  सभा  राज्यसभा  से  सिफ़ारिश  का  दावा
 किया  जाता  और

 वे  बहुत  हानि

 करती  है  कि  राज्यसभा  उक्त  समिति  में  बहुना  रही  हूं  ।  इस  प्रकार  की  औषधियों
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 पदाधिकारी  को  बोर्डे  का  सदन  सदस्य  बनाया कौर  कीटाणुनाशक  श्रेणियों  को  इस  परिभाषा

 में  लाया  गया  है  श्र  केन्द्रीय सरकार  के  लिए  जाना  चाहिये  ।

 यह  अ्रधिकार  भी  मांगा  गया  है  कि  वह  समय  एक  मुख्य  संशोधन  केन्द्रीय  सरकार

 समय  पर  सरकारी  गजट  में  अ्रधिसुचना  दे  द्वारा  परिच्छेंद  ४  के  अधीन  नियम  बनाने

 सके  जिस  से  जहां  कहीं  हो  स्तरों  की
 दाक्तियां  हस्तगत  करना  है

 ।  इस  सम्बन्ध
 का  नियंत्रण किया  जा  सके  ॥

 में  राज्य  पुर्णतः  हमारे  साथ  हैं  ।  देश  के  अधिकांश

 की  परिभाषा  पहली  महत्वपूर्ण  प्रॉयर  आयात  किये  जाते  हैं  प्रौढ़

 प्रस्तुत  विधेयक  में
 दी

 गई  है
 ।

 भ्रधिनियम  में  चूंकि  वे  भ्रन्तर्राज्य  व्यवसायਂ  के  अन्तर्गत

 इसके  पुर्व  पहले  कभी  इस  की  परिभाषा  नहीं  oa  हैं  इसलिये  उन  का  प्रमाण  निश्चित

 दी  गई  थी  ।  मैं  यह  उल्लेख  कर  दूं  कि  इस  करने  के  लिये  सम्पूर्ण  भारत  में  एकरूपता

 देश  में  निर्माण  क्रियायों  का  एक  महत्वपूर्ण  होना  चाहिय े|

 अंश  वृहद  आधा  उन्हें  पुनः  बोतलों

 इस  के  बाद  दण्ड  वृद्धि  का  seq  लिया
 में  लेबल  चिपकाने  या  पेकिंग

 गया  है  ।  राज्य  सरकारों  से  निरन्तर  यह  मांग

 करने  से  सम्बन्धित  है  कौर  इस  प्रकार  की
 प्रस्तुत  की  जा  रही  है  प्रौढ़  इस  सदन  में  भी

 कार्यवाहियों  पर  नियंत्रण  करने  की  दृष्टि  से

 यह  बात  कही  जा  चूकी  है  ।  दण्ड  की

 यहां  दाऊद  के  न अ्रन्तगत  इन  कार्यों
 उच्च  सीमा  निर्धारित  किये  amc  धारा  २७

 को  सम्मिलित  करना  श्रावस्ती  है  |
 के  घिन  तीन  वर्ष  तक  कौर  धारा  ३०  के

 औषध  प्राविधिक  मंत्रणा  बोर्डे  के  विधान  अधीन  पांच  ay  तक  as  wale  बढ़ाने  का

 में  कुछ  परिवर्तन  की  श्रावव्यकता  थी  ।  वर्तमान  विचार  किया  गया  है  ।  जाली  तथा

 में  बोड़  में  औषधि  निर्माण  व्यवसाय  का
 युक्त  श्रौँषघ  देश  के  लिये  घातक  है

 AK

 प्रतिनिधित्व  केवल  एक  सदस्य  तक  ही  समस्त  राज्य  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  दण्ड

 लित  है  किन्तु  इस  व्यवसाय  की  वृद्धिगत  में  वृद्धि  होनी  चाहिये  ।  wa  चूंकि  दण्ड  बढ़ा

 कार्यवाहियों  के  परिणामस्वरूप  उन  का  दिया  गया  है  अ्रघिनियम  के  अन्तर्गत

 प्रतिनिधित्व  बढ़ा  कर  तीन  कर  देने  का  केवल  प्रसिडेंसी  मजिस्ट्रेट  अथवा  प्रथम  श्रेणी

 विचार  किया  गया  है  ।  इन  प्रतिनिधियों  का  के  मजिस्ट्रेट  द्वारा  ही  विचारयोग्य  हैं  ।  यह

 निर्वाचन  भारत  की  झांषघिनिर्माण  सवेरा  उचित  है  कि  दंड  वृद्धि  करने  की

 द्वारा  जिसकी  स्थापना  अवस्था  में  उक्त  मजिस्ट्रेट  ही  दण्ड  निर्धारण

 Pes  के  श्रौषघिनिर्माण  अधिनियम  के  में  हैं  ।

 अधीन  की  गई  थी  ।

 दूसरा  संशोधन  भी  महत्वपूर्ण  है  जिस  का

 ब्रिटिश  चिकित्सा  संस्था  की  भारतीय  सम्बन्ध  सेवायों  द्वारा  किये  aa  अपराधों

 शाखाएं  होती  थीं  जिन्हें  बोर्ड  में  एक  सदस्य  के  दण्ड  के  प्रचार  करने  से  है
 ।

 इसे
 थी  tte

 निर्वाचित  करने  का  अधिकार  था  ।  इस  wat  समझा  बया  है  ।

 को  विशेष  प्रतिरक्षी  त्व  देना  atk  अधिक

 औषध  निरीक्षक  के  उत्तरदायित्व  को
 aaa  नहीं  है  ।  उकवत  उपबन्ध

 वर्जित  कर  दिया  मया  है  |
 देखते  हुए  बिना  मजिस्ट्रेट  सरे  अधिकार  ora

 किये  ही  तलाशी  कौर  जब्ती  के  जणधिकार

 हमारी  वह  दूर  अनुभूति  है  कि  अधिनियम  दिये  गये  हें  ।  यूपी  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के

 के  प्रशासन  केन्द्र
 से

 सम्बद्ध  अमल  अवश्यक  उपबंध  इन  तलाशी  सम्बन्धी  कार्यों



 VCR  ऑषध  विधेयक  २८  फरवरी  १९५५  औषध  विधेयक  cy

 अमृत

 को  नियंत्रित  करेंगे  ।  जान  बूझ  कर  बाधा  भी  उचित  शुक्रवार  पर  दो  नितान्त  तथ्यपूर्ण

 उत्पन्न  करनें  वालों  के  लिये  भी  दण्ड  वृद्धि  का  संशोधन  प्रस्तुत  करूंगी  ।

 उपबन्ध किया  गया  है  ।
 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 3

 हम  ने  एकस्व  att  स्वामी  सम्बन्धी  औषध  2eVo  में

 औषधियों  के  सम्बन्ध  में  बिक्री  की  अनुमति  अग्रसर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 देते  हुए  रियायत  वापस  लेने  का  भी  निश्चय  पर  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप

 कर  लिया  है  |  अरब  तक  ऐसा  प्रॉयर  प्रयोगशाला  विचार  किया  जाये  1.0

 द्वारा  स्वीकृत  पंजीकरण  संख्या  के  आघार  पर
 जैसा  सभा  को  मालूम  प्रस्तुत  विधेयक

 ही  सम्भव  था  ।  हमारा  विचार  है  कि  wer

 प्रगतिशील  देशों  की  भांति  सम्पूर्ण  ग्रौॉषध  पर  पर  विचार  का  समय  डेढ़  घण्टा  है  ।

 ऊपर  लेबल  यह  लिखा  रहना  चाहिये  कि  श्री  वो  ato  गांधी

 उन  में  क्या  क्या  है  ।  :  स्वयं  विधेयक  पर  बोलते  समय  ही

 नकली  अवध  से  सम्बन्धित  मामलों  में
 हमें  संशोधनों  पर  बोलने  की  भी  शभ्रनुमति

 दी  जाये  ।  इस  से  समय  बच  जायेगा  ॥

 थ  राज्य  सरकारों  ने  कार्यवाही  कर

 स्तुत्य  ara  किया  है  ।  फिर  भी  प्रस्तावित

 सभापति  यदि  सामान्य  चर्चा

 में  एक  घंटा  लग  गया  तो  तृतीय  वाचन  की
 संशोधनों  से  arr  warm  नियंत्रण

 अ्रवस्था  पर  तथा  खंडवार  चर्चा  करने  के  लिये
 कारियों  के  हाथ  सशक्त  होने  में  पर्याप्त  सहायता

 मिलेगी  ।  मेरी  इच्छा  है  कि  प्रस्तुत  प्रीमियम
 हमारे  पास  केवल  तीस  मिनिट  ही  बच  जायेंगे  ।

 क्या  यह  पर्याप्त है  ?
 यथासम्भव  शीघ्र  ही  विधि  पुस्तक  में  सम्मिलित

 कर  लिया  जाये  |  माननीय सदस्य  :  जी  हां  ।

 सभापति  महोदय  :  बहुत  ठीक  ।
 सदन  को  विदित  है  कि  हाल  ही  में  एक

 श्रषधिनिर्माण  जांच  समिति  नियुक्त  की  गई
 श्री  गिडवानी

 :
 में  वकील  नहीं

 थी  ।  समिति  ने  कुछ  महत्वपूर्ण  सिफ़ारिशों  हूं  फिर  भी  खण्ड  १२  में  दंड  के  सम्बन्ध में

 प्रस्तुत  की  हैं  जिन  में  से  अधिकांश  इस  में
 जो  कुछ  लिखा  है  उस  से  में  ag  समझता  हूं

 समाविष्ट  कर  ली  गई  हैं  तथा  एक  प्रिया  कि  वास्तविक  स्थिति  में  मजिस्ट्रेट  केवल  जुर्माना

 दो  पर  सक्रिय  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 कर  सकता  है  ।  इस  प्रकार  के  गम्भीर  अपराधों

 राज्यों  से  सम्मति  प्राप्त  करने  के  ्

 सिफ़ारिशों  पर  विचार  कर  में  बाद  में  भ्र ग्रे तर
 में  केवल  जुर्माने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।

 हम  नकली  तथा  मिला  वाली  atta  को

 संशोधन  प्रस्तुत  करूंगी  ॥
 रोकने  के  उत्सुक  हैं  तीन  वर्ष  का

 मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है
 कि

 बहुत

 दंड  ate  जुर्माना  दोनों  आवश्यक  हैं  ।

 कम  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  ।  जो  इने-गिने  मेरा  दूसरा  सुझाव  निरीक्षकों  की  नियुक्ति

 संशोधन  प्राप्त  हुए  हैं  वे  राज्य-सभा में  प्राप्त
 के  सम्बन्ध  में  है

 ।
 शीघ्रता

 की
 दृष्टि  से  उन्हें

 सोहन  की  भांति  ही  हैं  ।  उक्त  संशोधन  मुझे  शक्तियां  देने  का  विचार  किया  गया  है

 स्वीकार  नदीं  हैं  मेरा  विश्वास  है  कि  सदन  किन्तु  हम  जानते  हें  कि  दुसरे  विभागों  के

 निरीक्षकों ने  किस  प्रकार  को  बदनाम
 हस

 व्यवस्था
 से  पूर्ण  सहमत

 है  |  स्वयं  में
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 विदेशों  के  प्रतिष्ठासम्पन्न औषध  निर्माताओं किया  है  ।  हमें  इन  निरीक्षकों  का  भ्रमित

 भारतीय  संवर्ग  स्थापित  करना  चाहिये  alk  ने  इस  प्रकार  के  नियंत्रण  का  स्वागत  किया

 है  कौर  यह  स्तुत्य  चिह्न  है  ।  राज  जनता  में उन  को  वेतन  पर्याप्त  मात्रा  में  देना  चाहिए

 ताकि  वे  भ्रष्टाचार  में  लिप्त  न  हों  ।  यदि  किये  जाने  वाले  तथा  स्वदेश  में  निर्मित

 निरीक्षकों  के  कार्य  में  ईमानदारी  न  हुई  तो  औषध  के  प्रति  विश्वास  की  भावना  ने  जन्म

 विधेयक  के  अधिनियम  का  उद्देश्य  ही  frets  लिया  है  ।  हमें  दंड  की  अवधि  तीन  वर्ष  तक

 हो  जायेगा  ।  बढ़ाने  में  कोई  भ्रांति  नहीं  है  ।  जुर्माने  की

 सीमा  हटा  देने  में  भी  हमें  प्राप्ति  नहीं है विदेशी  औषध  पर  भारत  का  अ्रत्यधघिक

 द्रव्य  देश  से  बाहर  चला  जाता  है  ।  आरम्भ  लेकिन  फिर  भी  मेरा  सुझाव  है  किਂ  अध्याय
 ¥

 जब  स्ट्रेप्टोमाइसीन  भारत  में  पाया  तो  2EVG  के  सब  प्रकार  केਂ  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने

 के  लिये  इतनी  कठोर  दंड-व्यवस्था  की  कोई में यह  ३०  रुपये  प्रति  ग्राम  पर  बिका  था

 ya  इस  की  कीमत  डेढ़  रुपया  प्रति  ग्राम  है  |  श्रावव्यकता नहीं  है

 mana  व्यापारी  जाली  औषध  की  बिक्री
 में  यह  जानता  हूं  कि  कैप्सूलों  के  भीतर

 करते  हैं  ।  इसे  शीघ्र  रोकने  की  ग्रा वस् यकता  है  ।
 चाक  पीस  कर  भर  देना  कौर  फिर  उसे

 सके  निर्माण  का  राष्ट्रीकरण  करना  ही  सलफेडायजीन  कह  कर  बेचना

 पर्याप्त  नहीं  है  परन्तु  उस  के  वितरण  का  भी
 विरोधी  कार्य  है  ।  ऐसा  करने  वाले  व्यक्ति

 राष्टीय करण  कर  देना  चाहिये  क्योंकि  औषध
 समाज  के  हें  ।  इन  के  साथ  कठोरता  का

 का  सम्बन्ध  जन-जीवन  से  है  ।  यह  एक  नवीन  बर्ताव  किया  जाना  चाहिये  शर  इन  मामलों

 उद्योग  है  तथा  इस  में  निजी  क्षेत्र  के  अधिका
 में  सजा  तीन  वर्ष  तक  बढ़ा  देने  में  मुझे  कोई

 पर  कुठाराघात  करने  का  प्रीत  भी  उत्पन्न  नहीं  आपत्ति  नहीं  है  ।  लेकिन  उदाहरण  केਂ  लिये

 होता  है  हमें  इसे  व्यवस्थित  करना
 अनुसूची  डा  के  अधीन  किया  गया  अपराध

 चाहिये  ।  लीजिये  ।  उस  में  कहा  गया  है  कि  पंजीकृत

 चिकित्सक  द्वारा  लिखे  बिना  श्रनुज्ञप्तिधारी
 श्री  बी०  बी०  गांधी  :  इस  विधेयक  में  व्यापारी  बारविट्युरिक  सलफोनेमाइड

 भूल  afar  की  तीन  बातों  में  सुधार  श्र  दूसरी  दवाएं  नहीं  बेच  सकेंगे  ।  यद्यपि

 किया  गया  है  ।  इस  में  औषध  की  परिभाषा  इन  सब  दवाओं  को  अत्यन्त  सावधानी  के

 का  क्षेत्र  बढ़ा  दिया  गया  है  इस  में  एकस्वकृत  साथ  रखने  की  आवश्यकता  है  फिर  भी

 तथा  किसी  व्यक्ति  द्वारा  स्वामित्व  का  अधिकार
 झनुज्ञप्तिधारी  व्यापारी  के  सहायक  द्वारा  यहं

 प्राप्त  की  हुई  पौधों  के  निर्माण  सूत्र  की

 गोपनीयता के  संरक्षण  को  भी  समाप्त  कर
 बात  हो  सकती  है  ।  मेरे  कहने  का  प्रभिष्नाय

 यह  है  कि  इन  दोनों  प्रकार  के  भ्रपराधों  में

 दिया  गया  है  शर  इस  में  केन्द्रीय  सरकार के  अन्तर  किया  जाना  चाहिये  ।  बम्बई  राज्य

 नियम-निर्माण  शक्तियां  झपने  हाथ  में  ले  के  वितरक

 लेने  का  भी  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  स्वास्थ्य  शर  व्यापारियों की  एक  कान्फ्रेंस  में  ३
 मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  औषध  नियंत्रक  ने  ZEX  में  एक  संकल्प  पारित  किया  गया

 अपना  कार्य  भलीभांति  किया  है  ।  इसे  केन्द्रीय  इस  में  कहा  गया  था  कि  टेक्नीकल  अपराधों

 व्यवस्था  ने  भ्रौषध  में  होने  वाली  लूट  का  को  अधिक  गम्भीर  अपराधों  के  साथ  नहीं

 aa  किया  है  श्र  विदेशियों को  यह  अनुभव  मिलाया  जाये  ।  बम्बई  के  फुटकर  तथा  दवा

 हो  गया  है  कि  कम  स्तर  वाली  भ्रांतियों  की  बनाने  वालों  के  एसोसियेशन  ने  भी  इसी  प्राच्य

 खपत  के  लिये  भारत  स्वच्छंद  क्षेत्र  नहीं  है  ।  का  संकल्प  पारित  किया  है  ।
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 ara  ada  मति  शाह  गढ़वाल  दूसरी  मेरी  सरकार  से  यह  प्रार्थना  है  कि

 व  ज़िला  टिहरी  गढ़वाल
 व

 जिला  शर  देशों  से  शराब  का  aaa  बिल्कुल  बन्द

 :  मुझे  जो  झपने  अनुभव  कर  दिया  जाय  ।  जो  कुछ  बने  हमारे  देश  ही

 से  देखने  को  मिला  है  उसी  के  बारे  में  में  बने  र  उसी  का  इस्तैमाल  क्योंकि

 बाप  के  कुछ  बातें  रखना  चाहती  हूं
 ।  पीना  तो  किसी  का  बन्द  हो  ही  नहीं  रहा

 नदी ली  का  जो  हम  नें  निरोध
 इस  को  यहां  बहुत  भ्रमणी  तरह  से  बनाया

 जाय  ताकि  वह  स्वास्थ्य  पर  बुरा  न
 किया  है  उस  से  मुझे  खेद  है  कि

 न  तो
 सरकार

 को  कोई  फायदा  हो  रहा  है  कौर  दूसरी
 करे  ।  इस  को  बाहर  से  मंगाने  की  जरूरत

 तरफ  इस  से  जनता  के  बीच  में  बड़ा  भारी
 ही  नहीं  है  क्योंकि  यह  कोई  ज़रूरी  वस्तु  नहीं

 है  बल्कि  एक  विलास  की  वस्तु  है  ।  इसलिए
 भ्रष्टाचार  श्र  पीने  की  झ्रादत  फेल  गयी  है  ।

 इस  का  मुझे  बहुत  ही  अफ़सोस  है
 नशाबन्दी  इस  को  हमारे  देश  में  ही  बनाना  चाहिये  यह

 न  बन्द  हो  सकी  पर  सरकार  केਂ  खजाने  में
 मेरी  सरकार  से  प्रार्थना  है  ।  टीचरों  को  बेचने

 वालों  पर  भी  बहुत  कड़े  नियम  लग  जाने
 जो  डेढ़  करोड़  रुपया  भ्राता  था  वह  बन्द  हो

 पियें  ।
 गया  ।  पीना  किसी  का  बन्द  नहीं  gar  बल्कि

 कौर  भी  ज्यादा  बढ़  गया  है  ।  इसे  HA  किस्म

 मुझे  इतना  ही  कहना  है  ।  झ्राशया  है  सरकार की  दाराब  इस्तैमाल  होती  है  में  समझती  हूं
 मेरी  प्रार्थनापत्रों पर  ध्यान  देगी  ॥

 कि  इस  का  सरकार  को  पता  होगा  ।  यह  बुरी

 तरह  से  बनती  है  भर  इस  का  परिणाम  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  (  नव द्वीप  )
 :  यह

 उन  के  स्वास्थ्य  पर  बहुत  ही  बुरा  होता  है  ।  विधेयक  राज  बड़ा  प्रावस्था है  ।  R820 F में

 इसलिए  मेरी  सरकार  से  प्रार्थना  है  कि  इस  जांच  समिति  बनी  थी  प्रौढ़  awe

 शराब  को  सरकार  हाथ
 प्रीमियम  को  १९४७  में  ही  लागू  किया

 में  ले  ले  और  कोई  दूसरा  इस  को
 न

 बनाने  गया  था  ।  मिलावटी  steal  के  निर्मितियों

 पावे  ।  पीना  तो  किसी  का  रोका  जा  नहीं
 को  जो  मौका  मिलता  उस  के  कारण  यही

 सक  रहा  इसलिए  बनाना  है  तो
 हैं  कि  सभी  राज्यों  में  झ्ौषध-नियंत्रक  नहीं

 सरकार  स्वयं  बनावे  |  वह  तरह  से
 दूसरे  इसके  लिये  पर्याप्त  व्यक्ति  भी  नहीं हैं  ॥

 बनायेंगी  ।  ale  में  चाहती  हूं  कि  उस  को  दाहरों भ्ौर देहातों viz  देहातों  में  शीशी  बोतल
 ठीक  मात्रा  में  वितरित  किया  जाय  मेरी

 फेरियां  लगाकर  बोतलें  शादी  इकट्ठी  कर
 सरकार  से  प्रार्थना  है  कि  झगर  वह  ऐसा

 लाते  हें  कौर  जिन  के  लेबल  wife  ठीक  होते

 करेगी  तो  जो  आजकल  लोगों  को  हानि  हो
 उन  के  भ्रच्छे  दाम  भी  दे  देते  हैं  ।  उन  में  फिर

 रही  है  वह  नहीं  होगी  ।  में  भ्रपने  क्षेत्र  में  देखती
 सामान  जाता  भ्रच्छी-भ्रच्छी

 हूं  कि
 लोम  दो  दो

 तीन  तीन  आउंस
 की

 बोतलों  फर्म  तक  इन  बोतलों  ale  को  खरीद  कर

 थें  जिजर  टीचर  और  न  जाने  गया  क्या  के
 उन  में  फिर  बुरा  साल  बेचती  हैं  ।  इन  को

 आते  हैं  शर  मामूली  दवा  कह  कर  बहुत
 पुरा  दंड  मिलना  चाहिये  ate  बुहस्नामिमों को

 waver  पी  रहे  हें  ।  इस  पर  ल  कुछ  रोक  है  थी  इस  के  बारे  में  निश्चित  बनाना  नाहि मे  ।

 र  न  बन्दी  है  और  यह  बाल  में  इतनी

 इस  विधेयक  के  अनुसार  मिलावटी
 बढ़  गयी  है  कि  सें  बया  कहूं

 ।
 इस  को  जिस

 ग्राहकों  का  पता  चलने  पर  अबोध-नियंत्रक कार  रोका  ला  सके  रोकने  की  सरकार  को

 कोशिश करनी  afer  ।  तलाशी  ले  सकें  और  गिरफ्तारी  कर  सकेंगे  ।



 ¥CR  भाषा  २८  फरवरी  १९५५  So विधेयक

 सभी  अ्रषघालयों  के  लिये  यह  भी  एक  शर्तें  कहा  कि  दूध  शुद्ध  नहीं  होगा  ।  राजा  ने  कहा

 कि  रिपन  सामने  दूध  मंगाता  हं  ।  जब  देखा
 होनी  चाहिये  कि  वे  इस  दिशा  में  प्रशिक्षित

 लोगों  को  ही  अपने  यहां  रखें  भ्रौर  इस  का  तो  दूध  से  एक  चिंगड़ा  मछली  नकली  |

 राजा  ने  कहा  तब  प्रौढ़  क्या  करूं  ?  एक  अफस र प्रशिक्षण  देने  वाली  संस्थायें  प्रतीक  होनी

 चाहियें  ।  श्रौषघि-विक्रताग्रों  को  पता  होना  दूध  देखने  के  लिये  रखे  देता  हूं  ।  तब  व्य  ने

 कहा  कि  तब  तो  दूध  में  रूही  भी
 चाहिये  कि  वे  क्या  बेच  रहे  हें  ।  एक  गंज

 अ्रादमी  एक  दवा  लाया  श्र  उसे  सिर  पर  कूदेगी  ।

 लगा  कर  उस  ने  टोपी  पहिन  पर  वह  इसलिये  जब  तकਂ  जनता  को  दिक्षित

 गोंद  था  शर  टोपी  बुरी  तरह  चिपक  गयी  !
 नहीं  बनाया  केवल  पदाधिकारी  नियुक्त

 नकली  दवातों  के  बड़े  बड़े  निर्माताओं  करने  से  ही  कुछ  न  होगा  ।  झषधों  का  नियंत्रण

 शर  उन  के  खरीद  कर  बेचने  वाले  छोटे-मोटे  अ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  काय  है  |

 व्यापारियों  में  भी  जो  भेद  उसे  ध्यान  में
 डा०  रासा  रोव  )  aq

 रखना  चाहिये  ।  कुनैन  की  कभी  हुई  तो  इन  विधेयक  का  सेन  करतें  हुए  मुझे  यह
 लोगों  ने  इंजेक्शनों  में  पानी  भर  दिया  ।  ऐसे

 अ्रनुरोध  करना  है  कि  इस  के  प्रशासन  के  लिये

 लोगों  को  लम्बे  समय  तक  के  लिये  जेल  की
 राज्यों  का  पूरा  सहयोग  प्राप्त  किया  जाये  |

 सजा  ौर  भारी  दंड  देना  चाहिये  |  मुझे  यकीन

 इस  विधेयक  में  कुछ  रासायनिक  सन्तति
 है  कि  कुछ  जिम्मेवार  देशी  समवायों  की  दवायें

 विदेशी  सेवायों  की  अपेक्षा  किसी  बात  में  निरोधक  उपायों  पर  रोक  लगायी  गयी  है  :

 सरकार  को  रोक  न  लगा  कर  इस  बारे  मं
 बुरी  नहीं  हैं  ।  जनता  को  शिक्षित  करना

 चाहिये  कि  वह  ग्रीन  पैसे  का  सदुपयोग  करे  |  कुछ  स्तर  निर्धारित  करने  चाहियें  ।  बीस  ay

 पहले  मंसुर  राज्य  ने  एक  विशेषज्ञ  रखा
 औषधियों  के  बारे  में  लोगों  की  सच्ची

 कौर  प्रत्येक  इच्छ क  स्त्री  को  नुसखे  के  साथ
 जानकारी  मिलनी  चाहिये  भर  झूठे  अर

 हानिकर  विज्ञापनों  जो  सब  कुछ  कर
 ही  ज़ेली  शौर  डच-कंप  भी  देने  की  व्यवस्था

 की  गयी  थी  ।  अब  पता  नहीं  क्या  स्थिति  है  ।
 दिखाने  का  वादा  करते  रोक  लगनी  चाहिये  ।

 सरकार  को  इन  के  विरुद्ध  प्रचार  करना
 नकली  carat  के  बारे  में  सभी  को

 चाहिये  ।  सरकार  परिवार  नियोजन  के  लिये  विदित  है  कि  क्या  कुछ  हो  रहा  है  ।  कलकत्ते  में

 एक  फर्म  पकड़ी  गई  जो  खड़िया  के  चूरे प्रयुक्त  होने  बाली  carat  के  लिये  जो  कुछ

 करती  वह  जन  साधारण  तक  नहीं  पहुंच
 में  रंग  aia  मिला  कर  ही  सभी  दवायें  बना

 पाता  |  लेती  थी  ।  भेषज  समिति  की  fete  ने  थी

 जब  तक  जनता  में  नागरिक  भावना
 कहा  है  कि  भाषा  अधिनियम  के  बावजूद

 नकली  दवायें  बनना  बन्द  नहीं  हुमा  है  ।
 न  निरीक्षक  अर  जन्म

 अरब  दंड  का  बढ़ाया  जाना  अच्छा  भर  इस
 पदाधिकारी  कुछ  न  कर  पायेंगे  |  एक  कहानी

 बारे  में  में  श्री  गांधी  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  मजिस्ट्रेट

 tag  मामले  की  मसंशीरता  का  निर्णय  ae

 |
 एक  राजा  वहू  बीमार  ।  वैद्य

 ने  कहा  कि  शुद्ध  दूध  के  साथ  दवा  खाओ  |  समाजवादी  ढांचे  की  बात  चलने  पर  थी

 उस  से  कुछ  फायदा  नहीं  दा  ।  उन्होंने  aa  हमारे  समाज  में  मुनाफा  ही  मुख्य  लक्ष्  बना

 से
 कि  कुछ  फायदा  नहीं  हुआ  ।  वैद्य  ने  हुआ  है  ।  सें  भी  श्री  गिडवानी  के  शब्दों  में
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 सरकार  से  भ्रनुरोध करता  हूं  कि  वह  algal  था  कि  देश  की  ८०  प्रतिशत  जनता  जिन

 के  निर्माण के  क्षेत्र  में  स्वयं  प्राग  बढ़े  ।  १६४६  श्रायवदिक  कौर  यानी  औषधियों  का  उपयोग

 म  मोरे  समिति  जैसी  झ्नदार  समिति  तक  ने  करती  वे  भी  शद्ध  होनी  चाहियें  ।  पर  अब

 इस  उद्योग  को  अत्यघिक  राष्ट्रीय  महत्व  का  जब  राज्य  सभा  ने  यह  विधायक  पास  कर  दिया

 उद्योग  बताया  था  |  उन  का  यह  भी  कहना  तो  मेरे  लिये  यह  संशोधन  रखना  अब  कठिन

 था  कि  संगठित  प्रयत्न  होनें  पर  देश  इस  दिशा  हो  गया  क्योंकि  उस  के  लिय  संयुक्त  बठक

 में  प्रात्मनिभर हो  सकता  है  |  सरकार  आदि  झ्रावश्यक  हो  जायेंगी  :  मेरा  अपराध

 को  केवल  विज्ञापनों  पर  ही  रोक  नहीं  लगानी  है  कि  भ्रायूव दिक
 कौर  यूनानी  प्रणाली  के  लिये

 बल्कि  इस  दिशा  में  कुछ  निश्चित  बनाये  गयें  अनेकों  कालेजों  कौर  उस  के  लिये

 कार्य  करना  ।  पेनिसिलीन  श्र  खोले  गये  हजारों  औषधालयों  को  दृष्टि  3

 डी०  डी०  टी०  ही  शर  भी  बहुत  सी  रखते  हुए  सरकार  को  संसद्‌  सदस्यों  की  एक

 छोटी-बड़ी  चीजें  बनाई  जा  सकती  हूं  |  मंत्रालय  समिति  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए

 एक  शअ्रधिनियम  पास  करता  तो  चतुर  नियुक्त  करनी  चाहिये  ।  इन  औषधियों  का

 औषध  विक्रेता  दूसरे  तरीके  निकाल  लेते  नियंत्रण  भी  शझ्रावश्यक  है  ।

 मत  यही  एकमात्र  उपाय  नहीं  है  ।  राजा  मारी  अमत  कोर  इस  विधेयक

 का  प्रमथन  करने  वाले  सभी
 विदेशी  औषधियों  के  अ्रायात  में  भी

 सदस्यों  को  में  धन्यवाद  देती  यद्यपि  कुछ मोरे  समिति  के  शब्दों  में  भी  हम  बहुत  अ्रधिकਂ

 ने  इस  की  न्यूनता  के  बारे  में  कुछ  बातें  कही  हैं  ।
 पता  खां  करते  हें  ।  यह  ठीक  है  कि  कुछ

 कम  अपनी  सत्यता  के  लिये  ख्यात
 में  उन  बातों  को  संक्षेप  में  लेगी  ।

 हमें  उन  की  दवाओं  के  बहुत  अधिक  दाम  सब  से  पहले  मुझे  अंतिम  वक्ता  से  यह

 देने  पड़ते  हें  ।  अतः  स्वयं  झ्रषधियां  बनाने  म  कहना  है  कि  झा युवे दिक  ae  यनानी  झ्रौषधों

 ढील  डालने  के  कारण  मंत्रालय  गतंव्य  का  इस  में  शामिल  करना  व्यवहारतः  हरसंभव

 से  च्युत  हो  रहा  है  ।  वेसे  में  इस  विधेयक  का  था  ।  उन  के  बारे  में  एक  अच्छी  औषध  निर्माणक

 निदेश  gfearat. at att F ae Tae न  होने  से  यह  संभव  न  था I जमीन  करता  हूं  ।

 शीघ्र  ही  प्रकाशित  होने  वाली  एक  पुस्तिका
 श्री  धुले कर

 में  जो  देशी  दवायें  दी  गयी  वे  इस  के  क्षेत्र म॑  इस  विधायक  का  हार्दिक  समर्थन  करता

 g
 ar  ।  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है

 में  श्री  जायेंगी  ।  बाकी  देशी  झौषधों  के  विषय

 में  में  मानती  हूं  कि  उन  में  मिलावट  चलती स्वत  शुद्ध  औषधियों  के  लिये  पुरी  चेष्टा

 करनी  चाहिये  |
 है  कौर  हम  यथासंभव  चेष्टा  करेंगे  ।  पर  जब

 तक  औषधियों  की  पुरी  सूची न

 माननीया  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  यह  विधेयक  कुछ  करना  बड़ा  मुश्किल  है  ।  यह  नहीं  कि

 राज्य  सभा  म  पुरःस्थापित  इस  की  मं  ऐसा  करना  नहीं  चाहती  हूं  ।  में  पूर्णत

 मुझ  शिकायत है  ।  wera  में  इस  में  ग्राहक  fe  मानती  हूं  कि  किसी  को  भी  दी  जाने  वाली

 अवधियों  को  भी  रखने  के  लिये  कहता  |  कोई  भी  प्रौषध  शुद्ध  होनी  चाहिये  ।

 qua  उन  के  विरोध  में  पर  नब  सरकार  पहले  aa  श्री  गिडवानी  ने  ag

 वायव  दिक  शिक्षा  और  श्रनसन्धान  के  लिये
 महत्वपूर्ण  बातें  कही  थीं  ।  वह  कारावास

 बहु  कुछ  फर  रही  है  इसलिये  में  चाहता
 जुर्माना  दोनों  को  शामिल  करना  चाहते
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 अधिनियम  का  प्रयास  वस्तुतः  राज्यों  के पर  कठिनाई  बहुत  स्पष्ट  है  ।  छोटे-बांटे  प्रकार

 के  प्राविधिक  भ्रपराधों  के  विषय  में  यह  कठिनाई  ही  होने  जा  रहा  है  ।  यह  देखना  उन्हीं

 पैदा  होगी  ।  हम  अपने  प्रसिडेंसी  मजिस्ट्रेटों  का  काम  है  कि  ates  निरीक्षक  भ्रहेतायुक्त

 हैं  या  नही ं। शौर  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेटों  पर  पूरा  विश्वास

 करते  हैं  कौर  वे  भ्र पने  स्वविवेक का  उचित
 दूसरी  बात  राष्ट्रीयकरण की  थी  ॥

 उपयोग  कर  सकेंगे  |  में  कारावास  इस  देश  में  भेषज-उद्योग को  विकसित  करने

 जुर्माना  दोनों
 का

 उपबन्ध  नहीं  करना  के  लिये  मुझ  से  चाव  किसी
 को

 न

 बल्कि  कारावास  या  जुर्माना  ही  रहने  देना  होगा  |  जब  तक  हम  यह  न  हम  प्रौढ़ों

 चाहती  हूं
 ।

 का  मूल्य  कम  नहीं  कर  सकते  जनता

 एक  दूसरे  माननीय  सदस्य  ने  धारा  २७  को  उचित  मूल्य  पर  नहीं  दे  सकते
 ।

 इस  बारे

 में  रखे  गये  दंड  का  उल्लेख  किया  था  । मेरा  में  मुझे  भ्रपने  साथी  वाणिज्य  उद्योग

 मंत्री  से  बहुत  अधिक  सहयोग  प्राप्त  झा  है
 ।

 विचार  है  कि  इस  में  कुछ  गलती है  ।  उन्होंने

 इसे  न्यूनतम  समझा  था  कौर  मेरे  मित्र  डा०  बहुत  शीघ्र  ही  हम  इस  प्रशन  को  ले  रहे  हैं

 रामा  राव  उसे  ठीक  कर  चुके  हैं  कि  यह  कि  निकट  भविष्य  में  हम  कितना  कुछ  कर

 सकेंगे  ।  हम  ने  पेनिसिलीन  कारखाना  खोल अ्रधिकतम  है  ।  कोई  मुश्किल  नहीं  है  ।

 न्यायालय  को  कम  दंड  देने  का  पूरा  अ्रधिकार  दिया  जो  शीघ्र  निर्माण  शुरू  करेगा
 ।

 है  ।  में  नहीं  चाहती  कि  ऐसा  सामाजिक  वही  बात  डी०  डी०  टी०  कारखाने के  बारे

 में  शर  उस  के  दो  कारखाने
 बनेंगे

 । अ्रपराध  करने  वाले  लोग  सामान्य  जुर्माना

 दे  कर  छूट  क्योंकि  वे  लोग  हजारों  रुपये  एंटीवाएटिक्स का  निर्माण भी  इन  कारखानों

 कमाते हें  ।  उन  को  जुर्माना कुछ  बुरा  में  हो  सकेगा  ।  भेषज  जांच  समिति

 ने  भी  देवा  को  औषधियों के  बारे  में
 आ्रात्मनिर्भर न  लगेगा  ।  मेरा  कहना  है  कि  के

 विरुद्ध  इन  अ्रपराधों  को  करने  वाले  इन  लोगों  बनाने  केਂ  बारे  में  एक  सिफ़ारिश की  है  ।

 को  कारावास होनी  चाहिये  ।  इस  पर  हम  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मंत्रालय  सक्रिय  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 दूसरा  सुझाव  यह  था  किਂ  निरीक्षकों

 जनता  को  दिक्षित  बनाने  के  बारे  में के  पास  विशेष  agar  होनी  चाहिये  ।  में

 माननीय  सदस्य  को  बता  दूं  कि  अधिनियम  के  में  माननीय  सदस्य  से  सहमत हूं
 ।

 श्रतुसार  उन  के  पास  यह  विशेष  seat  होना  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  अधीन  बनने  वाले

 आवश्यक  होगा  ।  अवध-नियमों के  शभ्रनुसार  प्रकाशन  ब्यूरो  द्वारा  किये  जाने  वाले  कामों

 उन  को  अच्छा  वेतन  मिलना  चाहिये  ।  दिल्‍ली  में  एक  काम  जनसाधारण  को  शिक्षित  करना

 में  वेतन  प्रमाप रु०  VReX—soo  है  |  मुझे  भी  होगा  ate  कोई  भी  औषध  तब  तक न

 पुरा  विश्वास  है  कि  यदि  श्रौषध-निरीक्षकों  बिकने  दी  जब  तक  उस  का  नुसखा

 को  काफी  दोस्तियाँ  दी  तो  उन  को  उस  के  ऊपर  न  लिखा  हो  ।  जहां  तक  विज्ञापनों

 वेतन  भी  wear  देना  जिस  से  वे  का  सम्बन्ध  सदन  को  याद  होगा  कि  उन

 feat  श्र  भ्रष्टाचार  के  शिकार  न  हो  का  नियंत्रण  हाल  में  पास  हुए  wists  तथा

 सकें
 |

 डा०  रामा  राव  द्वारा  उठायें  गये  दूसरे  जादुई  चिकित्सा  नियंत्रण  भ्र धि नियम  द्वारा

 wet  के  बारे  में  से  उन  को  विश्वास  दिलाऊंगी  किया  जाता  है  ।  नियम  प्रकाशित हो  चुके

 कि  प्रशासन  के  विषय  में  ही  राज्यों  हैं  और  अधिनियम  इस  वर्ष  १  ata  से  लागू

 का  निकट  सहयोग  प्राप्त  किया  जायेगा  ॥  हो  जायेगा  ।  में  फार्मसी  अ्रधिनियम  का  भी
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 \M  द  दि  yy  विधेयक  ERE

 [  राजकुमारी  अमृत  कौर  |

 उल्लेख  जो  फार्मेसिस्टों का  नियंत्रण  राजकुमारी  अमृत  कौर :  क्या

 करता  है  ।  इस  से  हमारे  भ्रौषधि  भंडारों  के  संशोधन  रखे  जायेंगे  ?  में  यह  सोच  रही  थी

 लिये  श्रावक  व्यक्तियों  की  व्यवस्था  हो  कि  यदि  में  उन  का  उत्तर  दे  दूं  और  उन्हें

 सकेगी  सन्तोष  हो  जाय  तो  वे  संशोधन  नहीं  रखेंगे  |

 में  की  भ्राज्ञानुसार  चलने  को  तैयार हूं  ।
 सन्तति  निरोधक  उपायों  के  स्तरों  का

 सभापति  महोदय  :  वही  ठीक  होगा  ॥
 उल्लेख  किया  गया  था  ।  में  सहमत

 संशोधन  रखे  जाने  पर  ही  माननीय  मंत्री
 हूं  कि  यह  होना  चाहिये

 ।
 प्रस्तावित  संशोधन

 में  यह  उपबन्ध  है  कि  सन्तति  निरोधक  उपायों
 उस  का  उत्तर  दें  ।  शायद  वे  रखे  ही  नहीं

 जायेंगे  ।  इस  समय  उन  पर  बोलने  का  कोई
 को  विहित  किया  जायेगा  wit  इस  में

 लाभ  नहीं  ।
 यनिक  atc  यांत्रिक  दोनों  प्रकार  के

 निरोधक  उपाय  शामिल  होंगे  ।  यदि  माननीय  राजकुमारी  अमृत  कौर  :  मुझे  कौर

 सदस्य  प्रस्तावित  विधेयक  के  पृष्ठ  ६  पर  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  मेरे  भ्र पने  संशोधनों  को

 खण्ड  को  तो  उन्हें  विश्वास  छोड़  कर  जो  अत्यावश्यक में  ate  कोई

 हो  जायेगा  कि  ऐसा  ही  है  ।  संशोधन  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  नहीं

 कुछ  संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  गया
 हूं  पौर  में  सभा  से  wade  करती  हूं  कि  वह

 इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लें  ।

 है
 ।

 मुझे  aa  है  कि  कई  कारणों  से  में  उन्हें

 स्वीकार  नहीं  कर  सकती  |  में  माननीय  शी  बगावत  )

 मित्रों श्री  वी०  बी०  गांधी  श्र  श्री  एस०  वी०  क्या  शराब  बनाने  भर  उस  की  बिक्री  को  इस

 राम स्वामी से  अनुरोध  करूंगी  कि  वे
 att  विधेयक  में--अरब  या  बाद  Aart  नहीं

 वापस  ले  लें  |  खण्ड  ६  के  सम्बन्धी  किया जा  सकता  ?

 सूची १  में  जो  संशोधन  उस  के  बारे  में  राजसारस  अमृत  कौर  :
 मुझे  खेद  है

 अधिनियम  में  प्रस्तुत  उपबन्ध  में  ये  शब्द  हैं
 कि  में  ऐसा  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  दाराब

 वह  कहेਂ
 ।

 विधेयक  के  मसौदे  में  श्राद्धों में  नहीं  है  ।
 पे  दाब्द  जान  बूझ  कर  रखा  गया

 जिस  से  कि  दवाइयों  के  पैकट  को  केन्द्रीय

 सभापति  महोदय  यह

 भेषिज  प्रयोगशाला को  भेजने  की  जिम्मेवारी  ®E Vo  में

 और  स्वविवेक  पता  लगाने  वाले  शअ्रधिकारी  भ्रग्नेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक पर

 पर  रहे  ।  धारा  में  यह  भी  है  भेषिज  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार

 नियंत्रक  द्वारा  अ्रपेक्षित  होਂ  ।  सम्बद्ध  अधिकारी  किया  जाये  ी

 को  जब  भी  सन्देह  होगा  वह  भेषज  नियंत्रक  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 से  निदेश  लेगा  कौर  इसलिए  मेरा  विचार  है

 fe  यह  संशोधन  करना  नहीं  है  ।  खण्ड २  से  खण्ड  ६  विधेयक  में  जोड़

 दिये  गये  ।
 उन  के  दूसरे  संशोधन

 ..  .

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  खण्ड  \9-—Q TT  १२  आदि  का  संशोधन

 रनों  के  रखे  जाने  पर  ही  उन  केਂ  सम्बन्ध  में  श्री  एस०  वी०  राम स्वामी  :  में  प्रस्ताव

 बोलें  तो  wear हो  ॥  करता हूं  कि  पृष्ठ  ३  में  उप-धारा  (२)  के
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 हो  सकती  बार  ऐसा  उपबन्ध  होता बाद  एक  नई  उप-धारा  जोड़  दी  जाय  जिस
 में

 यह  उपबन्ध  हो  कि  इस  धारा  के  eels
 बनाये  कई  अधिनियमों में  यह  उपबन्ध  o—ta

 गये  नियम  संसद्‌  के  दोनों  सदनों  के  सामने  नियम  पटल  पर  रखे  जानें  के  बाद  ही  लागू

 होंगे  ।  कुछ  wear  मामले  भी  हें  जिन  में  कुछ ३०  दिन  तक  रखे  रहें  उस  काल  संसद

 द्वारा  किये  गये  रूपभेदों  के  बाद  लागू  हों
 |  आपातकालीन  परिस्थितियों  में  पटल  पर

 रखे  जाने  से  पहले  ही  नियम  बन  सकते  हें  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  सभा  का  ध्यान
 तो  यह  तो  विभिन्न  अधिनियमों  पर  निभा  है

 अधीनस्थ  विधान  समिति  के  प्रतिवेदन  की

 झोर  दिलाना  चाहता  हूं  जिस  में  कहा  गया  था
 कि  इस  सभा  द्वारा  सरकार  को  दी  गयी  शक्ति

 के  सम्बन्ध  में  किस  प्रक्रिया  का  अनुसरण कि  जिन  अधिनियमों में  नियम  इरादी  बनाने

 का  उपबन्ध हो  उन  में  यह  उपबन्ध  भी  होना  किया  जायगा  ।  इस  समय  तो  में  यही  कह

 चाहिए  कि  ये  नियम  ३०  दिन  तक  संसद
 सकता  हुं  कि  कुछ  दिन  हुए  यह  बरत  पूछा

 गया  था  कि  शअ्रधीनस्थ  विधान  समिति  के
 के  दोनों  सदनों  के  सामने  रखे  जायेंगे  तौर

 सदनों  द्वारा  किये  जाने  वाले  रूपभेदों  के  अधीन  दूसरे  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 ही  लागू  हो  सकेंगे
 ।

 इस  समिति  ने  अपने  दूसरे
 की  गई  है  ।  यह  जानकारी  विभिन्न  मंत्रालयों

 से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  हम  इस  सम्बन्ध
 प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  इस  विधेयक  को

 समिति  केਂ  पहले  प्रतिवेदन  की  सिफ़ारिशों  के
 में  यथासम्भव  कार्यवाही  कर  रहे  हें  कि  इस

 aaa  नहीं  गया  शौर  अब
 समिति  की  सिफ़ारिशों के  मंतव्य  को  पूरा

 करने  के  लिये  कौन  सा  ढंग  निकाला  जाय ॥
 उस  में  तदनुसार  संशोधन  किये  जाने  चाहिएं  ॥

 में  इस  द्वारा  इस  समिति  की  जहां  तक  इस  अधिनियम का  सम्बन्ध

 सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित  कराना  चाहता  हूं  ।  मेरे  विचार  में  ऐसे  उपबन्ध  की  श्रावव्यकता

 सभापति  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कि  नियम  पटल  पर  रखे  जाने  के  बाद  ही

 हुआ  |  लागू  हों  शौर  न  ही  इस  अधिनियम  केਂ  प्रयोजनों

 के  लिये  यह  अ्रावश्यक  है  कि  सभा  को  इन राजकुमारी  अमृत  कौर  :  जस  समिति  के

 सभापति  यही  हें
 ।

 में  उन  से  कहूंगी  कि  इस  नियमों  को  te  करने  की  शक्ति  दी  जाय  ।

 का  उत्तर  दें  परन्तु  में  इस  संशोधन  को  स्वीकार  मेरा  विचार  है  कि  ait  तो  प्रभारी  मंत्री  यह

 नहीं  करूंगी  |  देने  के  लिये  तैयार  हें  कि  इस

 अधिनियम  के  अधीन  बनाये  गये  नियम  सदा विधि  मंत्रालय  में  मंत्री  :

 सभा
 की

 जानकारी  के  लिये  में  यह  बताना
 की  भांति  पटल  पर  रखे  जायेंगे  र  मेरा

 चाहता  हूं  कि  भ्रधीनस्थ विधान  समिति  ने
 विचार है  कि  जहां  तक  इस

 अधिनियम  का

 जो  प्रतिवेदन  दिये  सरकार  उस  पर  विचार
 सम्बन्ध सभा  इस  श्राइवासन से  सन्तुष्ट

 कर  रही  है  क्योंकि  उन  से  कुछ  मूल  सिद्धान्तों
 होगी |

 का  सम्बन्ध  है
 ।

 सदस्यों  को  मालूम  सभापति  महोदय
 :

 क्या  माननीय  सदस्य

 है
 दि  इंगलैण्ड में  १६४६  या  १९४८  में  एक  झपने  संशोधन  को  अब  भी  रखना  चाहते  हैं  ?

 tet  seer  अधिनियम  पास  किया  श्री  एस०  ato  :  इस
 गया  था  जिस  के  atta  विभिन्न  अधिनियमों

 सन  को  देखते  में  अरपना  संशोधन  वापस

 में  नियम  बनाने  की  विभिन्न  प्रकार  की
 लेने  की  झ्र नुम ति चाहता  हुं  ।

 सभा  की  अनुमति  से  संशोधन  वापस  ले
 tel —

 गया  |
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 सभापति  महोदय  प्रदान  यह  रखना  पड़ेगा  उस  को  देखते  हुए  १०  दिन  का

 समय  काफी  नहीं  इसलिए  में  इस  संशोधन

 कि  खण्ड  ७  विधेयक में  जोड़  दिया  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  ।

 जाय ॥

 श्री  ato  ato  गांधी  :  में  अपना

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |
 वापस  लेता  हूं

 ।

 खण्ड  ७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 संशोधन  सभा  की  से  वापस  ले

 खण्ड
 ८  से  १०  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 ।

 लिया  गया  |

 खंड  ११:--१९४०  में  अधिनियम  २३  की  श्री  बी०  ato  गाँधी  :  मेरा  संशोधन  यह

 धारा  22  शादी  के  स्थान  पर  है  कि  पृष्ठ
 ४

 में  पंक्ति  ३४  के  बाद यह

 नयी  धारा का  रखा  जाना  ।

 टीवी  ato  गांधी  :  मेरा  प्रस्ताव  यह  दण्डाधीद  या  मुख्य  प्रेसिडेंसी  दण्डाधीश  को

 है
 कि

 पृष्ठ  पर  पंक्ति  ३२  म  २०
 क  e

 दिनਂ  सारी  बातें  बता  कर  उस  प्राधिकार  प्राप्त

 किये  कार्यवाही नहीं  करेगा के  स्थान  पर  दिनਂ  रखा  जाय ।  में

 यह  संशोधन  इस  कारण  रख  रहा  हूं  कि  जब
 ऐसा  उपबन्ध  करना  शभ्रावश्यक  है  जिस  से

 भेषज  निरीक्षक  किसी  व्यक्ति  को  यह
 कि  भेषज  निरीक्षक  जल्दी  में  कोई  कार्यवाही

 maa  देता  है  कि  उस  के  पास  जो  भेषज  है  न  कर  बैठे  प्रौढ़  यह  उपबन्ध  शायद  इस  कारण

 वह  उन्हें  न  बेचे  या  किसी  भ्र ौर  को  न  दे  तो

 यह  तो  fata  है  कि  वह  किसी  जानकारी

 विधेयक  में  नहीं  रखा  जा  सका  कि  ऐसा  करने

 से  देरी  होगी  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  ऐसा  करने

 के  आधार  पर  ऐसा  करता  है  ।  १०  दिन
 से  देरी  ga  करेगी  परन्तु  मेरा  विचार  है

 भीतर  वह  पता  चला  सकता  है  कि  उन  भेषिजों
 fe  इतनी  अधिक  शक्तियों का  प्रयोग  बुरे

 द्वारा  धारा  १८  का  उल्लंघन  होता है  या
 ढंग  से  न  हो  इस  के  लिये  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के

 नहीं  ।
 सलाहकार  ऐसा  ढंग  ढूढ़  निकालेंगे  जिस  से

 ज

 सभापति  महोदय  ने  संशोधन  सभा  के  इस  के  साथ  ही  देर  भी  न  हुम  करे  ।

 सामने  रखा  ।
 सभापति  महोदय  ने  संशोधन  सभा  के

 सामने  रखा  ।

 राजकुमारी  अमृत  कौर  में इस  का

 उत्तर  यही  दूंगी  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  राजकुमारी  अमृत  कौर  :  माननीय  सदस्य

 को
 ध्यान  में  नहीं  रख  रहे  हूं  कि  कई  बार  के  संशोधन  का  उद्देश्य  उस  परन्तुक  को  फिर

 वह  प्रयोगशाला दूरी  पर  होती  है  जिस  को  अ्रधिनियम  में  रखना  है  जिसे  इस  विधेयक

 भेषिज  परीक्षण  के  लिये  भेजा  जाता  है  ।  द्वारा  हटाया  जा  रहा  है  जिस  से  कि  भेषज

 इसी  कारण  में  ने  राज्य  सभा से  कहा  था  निरीक्षक  ठीक  तरह  प्रभावपूर्ण  कार्यवाही

 कि  यह  waft  १०  दिन  से  बढ़ा  कर  ३०  दिन  कर  सके  |  अभिप्राय  यह  है  कि  इस  प्रक्रमਂ  में

 कर  दी  जाय  परन्तु  फिर  भी  में  ने  २०  दिन  दण्डाधिकारियों का  हस्तक्षेप  न  हो  और

 की  अवधि  स्वीकार कर  ली  ।  मेरा  विचार  तलाशी  तथा  भेषजों  का  जब्त  किया  जाना

 है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जिस  दूरी  का  ध्यान  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  दी  गयी  प्रक्रिया
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 अनुसार  हो  सके
 |

 विधेयक  में  प्रस्तावित  नई  स्थान  ले  ५००)  या  ६००)  को

 घारा  २२२)  में  यही  बात  है
 ।

 यह  खच  उठ  सकता  हे
 ।

 इसलिए  में  ने  २५०)

 की  जिस  सीमा  का  सुझाव  दिया  है  वर्दी  रखी usa  सभा  में  भी  उठाया  गया  था  धौर  set

 भें  ने  कहा  था  कि  मूल  अधिनियम  की  धारा
 जानी  चाहिये  ॥

 २४५  में  जो  परिमाण  उपबन्ध  उन  को  देखते
 सभापति महोदय  ने  संशोधन  सभा  के

 हुए  यह  परन्तुक  बेकार  हे  सच  तो  यह
 सामने  रखा  ।

 हे  कि  इस  से  सम्भवतया  इस  अघिनियम  की

 wraifafa A fears Tet t में  कठिनाई  पड़ेगी  ।  राजकुमारी  अमृत  कौर  :  जेसा  कि  मेंने

 इसलिए  माननीय  सदस्य  से  मेरा  श्रनुरोष
 प्रारम्भ  में  कहा  था  पिछले  कुछ  वर्षों  में  नकली

 औषधियों  का  बनाया  जाना  कौर  बिक्री  बढ़
 है  कि  थे  इस  को  वापस  ले  लें

 ।

 गई है  कौर  राज्य  सरकारें  कौर  दूसरे  यह  मांग

 थी  eto  ato  गांधी  :.  यह  जो
 रहे  हैं  कि  इस  भ्रधिनियम  में  जिन  अण्डों

 करण  किया  गया  इस  को  देखते  हुए  में  का  उपबन्ध  किया  गया  उन्हें  बढ़ा  दिया

 संशोधन  वापस  लेना  चाहता  हूं  ।
 जाय  ।  मेरा  विचार  है  दण्ड  को  ३  वर्ष  से

 घटा  कर  दो  वर्ष  करने  की  आवश्यकता नहीं

 dared  सभा  की  श्रीमती  से  वापस  ले  है  ।  घारा २७  के  ade  दिये  जाने  वाले

 लिया  गया
 दण्ड  में  वृद्धि  करने  के  प्रस्ताव  से--ग्रन्थित

 सभापति  महोदय  :  cet  यह  है  :  कारावास  का  दण्ड  ३  ay  कर  देने  {—za

 घारा  के  अ्रधीन  वाले  हस्तक्षेप ‘fe  खण्ड  ११  विधेयक  में  जोड़

 दिया  जाय  ह  अपराध  बन  जायेंगे  कौर  यह  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  की  संगत  धारा  के  we  के  अधीन
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड  ११  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  +
 होना  चाहिए  |  माननीय  सदस्य  का  ae

 स्वीकार  होने  से  यह  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा बंड  १२  २७  आदि  का  संशोधन
 mit  इसलिए  में  इसे  स्वीकार  नद्दी  कर

 श्री  ato  ato  गांधी  :  में  प्रस्ताव  करता  सकती  |

 हुं  पृष्ठ
 ४

 पंक्ति ve  में  वर्ष  के
 में  सभा  को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहती

 स्थान  में  ि  रखा  जाय
 हूं  कि  यह  झ्रावश्यक  नहीं  कि  इस  धारा  के

 इस  खण्ड  १२  में  यह  उपबन्ध  किया  अधीन  दण्ड  बढ़ा  देने  का  यह  परिणाम  हो

 गया  है  कि  दण्डाधिकारी ऐसे  अपराध  के

 स्वरूप  प्रौढ़  उस  के  लिये  दिये  गये  दण्ड  का

 कि  इस  विधि  को  भंग  करने  वालों  को  बहुत

 कष्ट  और  कठिनाई  होगी  परन्तु  हमें  ऐसा

 प्रचार  करे  ।  सम्भव  है  कि  प्रचार  से  ऐसे  समाजविरोधी  काम  करने  वालों  को  रोकने

 करने  वाले  रुक  जायें  परन्तु  हम  के  लिये  यथासम्भव  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 जानते  हें  कि  ऐसे  दण्डाधिकारी भी  हें  जो  सीमा
 श्री  do  बी०  गांधी  :  में  एक

 का  उल्लंघन  कर  सकते  हें  ।  इसलिये  यह

 झावइयक  है  कि  यह  निश्चित  कर  दिया  जाय
 करा

 fe  अपराधी  व्यक्ति  को  जो  खर्च  करने  के  सभापति  महोदय  माननीय  मंत्री  ने

 लिये  कहा  जायगा उस  की  सीमा  क्या  होगी  ।  स्पष्टीकरण  कर  ही  दिया  है  ।  अब  माननीय

 बड़े  में  समाचारपत्रों के  विज्ञापन  दर  उग  का  संशोधन सदस्य  यह  बतायें  कि

 बहुत  होते  हें  पर  सम्भव  है  कि  दण्डाधिकारी  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखूं  या  नहीं  ।

 669  L.S.D.
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 श्री  alo  dto  गांधी  :  अनजान  से  मं  १६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १६  में  भ्र पन  प्रस्तावित  संशोधन  खण्ड  १७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 बोल  गया हूं  ।  मं  माननीय  मंत्री  का  स्पष्टीकरण  खण्ड  १--
 - स्वीकार  करता  ठ  |

 संशोधन  किया  गया :  पृष्ठ  १,  पंक्ति ४
 ~

 सभापति  महोदय  अच्छी  बात  इस  मं  के  स्थान  पर

 ri

 से  हमारा  इस  खण्ड  का  समय  बच  गया  |  “1955  |  रखा  जायें  ।

 ——[TTSHTHATTH  अमृत
 को  alo  ato  गांधी  मझ  उन  का

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधायक  मं स्पष्टीकरण  स्वीकार  है  प्रौढ़  में  सभा  से  प्रिया

 जोड़  दया  गया  | संशोधन  वापस  लेने  की  ऋतुमति  चाहता  हूं  |

 सभा  की  तमात  से  संशोधन  वापस  ले  अधिनियम  सत्र

 लिया  गया  ।  संशोधन  किया  गया :  अधिनियम  सुत्र

 सभापति  महोदय  :  wet  यह  है  कि  में  yearਂ  व  के

 खण्ड  १२  विधेयक  का  लग  स्थान पर  yearਂ  [

 रखा  जाय  | बन  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  अमृत

 खण्ड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।  विधेयक  का  नाम  तथा  अधिनियम

 खण्ड १३  से
 १५  विधेयक  मं  जोड़  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 fea  गये  |
 राजक  मारो  अमत  कौर  में  प्रस्ताव

 eee  १६--  ३४  के  स्थान पर  नय  करती  हं

 याय  का  रखा  जाना  विधेयक  को  संशोधित  रूप  में

 श्री  alo  ato  गांधी  ने  अरपना  संशोधन  पारित  किया  जाये

 संख्या  ४  प्रस्तुत  किया  |  सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 कुमारी  अमत  कौर  :  मझे  यह  संशोधन
 संशोधित  रूप  मं

 स्वीकार  नहीं  है  ।  इस  के  कारण  में  पहले  बता  पारित  किया  जाये  दी

 चुका  हु  |
 थ्री  कासलीवाल

 श्री  ato  बी ०  गांघी  में  इस  विधेयक  का  हृदय  से  स्वागत  करता  हूं  । में  सभा  से  इसे

 वापस  लेने  की  अ्रनमति  चाहता  हं  इस  की  राज  सभा  में  बहुत  कम  आलोचना

 हुई  है  ।  श्री  गिडवानी  की  इस  आलोचना  का
 की  अनुमति  से  संशोधन  वापस  ले

 कि  राज्य  को  भ्रांतियों  का  व्यापार  करना
 गया  |

 माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  दे  दिया  है

 सभापति  महोदय  प्रश्न यह  है  कि  उन  का  यह  सुझाव  क्रियान्वित  करने  के  ¢ qaqa

 खण्ड  १६  विधेयक का  है  |

 qT  |  स  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  औषधि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ड
 |  ad wiafaaa  के

 |
 उपबन्धों  को  कठोर  बनाना  है
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 शर  इसलिये  यह  विधेयक  बहुत  बरच्छा  है
 ।  का  सभी  राज्य  सरकारों  ने  एकमत  से  स्वागत

 श्राप  को  स्मरण  होगा  कि  औषधियों  में  इस  किया है

 प्रकार  की  धोखेबाजी  बहुत  बढ़  रही  है
 ।  सभापति  महोदय  :  यह  है

 :

 मुझे  स्मरण  है  कि  गत  we  कलकत्ते  में  एक  विधेयक  संशोधित  रूप

 पारित  किया  जाये  क
 ऐसे  कारखाने  का  पता  लगा  था  जो  चाक  की

 टिकिया  बना  कर  प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 saad  शर  west  की  गोलियों  के  नाम  से

 बेचते  थे  ।  मेरे  विचार  में  सभा
 को  इस

 दन्तचिकित्सक  aaTlere )  विधेयक

 विधेयक  के  उपबन्ध  स्वीकार  कर  लेने  चाहियें  ।

 औषधि  अ्रधिनियम  में  नयें  समवायों  के  सम्बन्ध
 स्वास्थ्य  मं  त्री  अमृत

 .

 में  जो  उपबन्ध  है  वे  विशेष  रूप  से  सराहनीय  में  प्रस्ताव करती  हूं  :

 कि  दन्तचिकित्सक हैं  ।  इन्हीं  समुदायों  ने  प्राविधियों  में  अधिक

 धोखेबाजी  की  है  ।  समवायों  तथा  संचालकों  १९४८  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले

 की  परिभाषा  भी  बहुत  ठीक  है  ।  इन  में  अब
 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित

 रूप  विचार  किया  जाय  ्
 ः  प्रौढ़  उन  के  साझीदार  समवाय  कौर

 संचालक  में  सार्थ  के  साझीदार  भी  सम्मिलित  यह  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  रखते  हुए

 कर  लिये  गये  हें  ।  समवायों  द्वारा  किये  गये  मुझे  इस  के  सम्बन्ध  में  प्रतीक  नहीं  कहना  है

 अपराधों  आर  उन्हें  दिये  गये  अण्डों  को  उन  सभा  को  विदित  है  कि  यह  दन्तचिकित्सक

 पके  खर्च  पर  प्रकाशित  करने  के  उपबन्ध  का  easy  २६  १९४८  से  तत्कालीन

 में  स्वागत  करता  हूं  ।  सभी  प्रान्तों  में  लाग  gar  जो
 कि  अब

 संविधान  की
 प्रथम  अनुसूची  के  भाग

 सरदार ए०  एस०  सहगल  :  युद्ध के  दिनों
 भाग  ग  तथा  भाग  घ  में  सम्मिलित  किये

 में  यह  प्रीमियम  लागू  नहीं  हो  क्योंकि
 हुए  हें

 ।
 भाग

 ख  राज्य  इस  से  स्वधा  मुक्त
 exe  तक  भ्र धि नियम  भ्रमित  नियम

 हे  कौर  इस  कारण  इन्हें  बड़ी  कठिनाई  का
 warfare  नहीं  हो  सके  |  महायुद्ध  के  संकटकाल

 में  झ्रषधि  उद्योग  तेजी  से  बढ़ा  ।  किन्तु  यह

 सामना  करना  पड़ा  क्योंकि  जो  भाग

 ग  कौर घ  राज्यों  में  व्यवसाय करते  के
 बद्धी  सामान्य  न  होने  के  कारण  इस  में  बहुत

 ही  गड़बड़ी  हो  गई  प्रौढ़  बहुत  सी  नकली  ate
 लिये  प्रनहू  होंगे  वे  भाग  ख  राज्यों  में  भी

 जा  सकते  ह  ।  इस  का  अवश्य  उपचार  किया
 हानिकारक  औषधियाँ  बनने  लग  गई  ।  इस

 चाहिये  ।
 अधिनियम  में इस  सब  की  रोकथाम की

 व्यवस्था  की  गई  है  कौर  नियमोल्लंघन  करने
 गत  छे  या  इस  से  अधिक  वर्षों  में

 चिकित्सक
 '

 अधिनियम  के  लागू  होने  से  यह
 वालों  के  लिये  पर्याप्त  कठोर  दण्ड  का  उपबन्ध

 किया गया  है  ।
 aaa  किया  गया है  कि  इस  के  कुछ  उपबन्ध

 सरकार  के  वास्तविक  अभिप्राय  से  मेल  नहीं

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों  से  लोगों  को  खाते  कौर  इस  के  अतिरिक्त  इस  ग्र धि नियम

 लाभ  पहुंचेगा
 ।  इस  से  हम  देश  में  बनने  वाली  को

 कठोरता  से  लागू  करने  से  इस  कारण  कुछ
 नकली  औषधियों  पर  नियन्त्रण  कर  सकेंगे

 कठिनाई  हुई  क्योंकि  हम  ने  उन्हें  एसी

 ar  अधिक  seat  औषधियां  तैयार  कर  wea  प्राप्त  करने  के  लिये  कहा  था  जिस  से

 सकेंगे  जिन्हें  हम  बाहर  भेज  सकेंगे  ।  यह  बात  उन्हें  पंजीबद्ध  किया  जा  परन्तु  क्योंकि

 बहुत  उत्साहवर्धक  है  कि  प्रस्तावित  विधेयक  हमारे  पास  पर्याप्त  सुविधायें  नहीं  हैं  वे



 ५०७  दन्तचिकित्सक  विधेयक  २८  फरवरी  १९५५  चार  निर्यात  Yor  बढ़ाने  ५०८

 के  बारे में  संकल्प

 अमृत
 स्थान  पर  yearਂ  वर्ष

 एसा  नहीं  कर  सके  |  हमारा  यह  विचार

 है  कि  यह  अवधि  बढा  दी  जाय  1  wave
 जाय  ।

 भाग  क  राज्यों  को  स्वास्थ्य  सेवा
 — [HRA  अमृत

 के  महानिदेशक तथा  की  दन्तचिकित्सक

 विधेयक  का  नाम  तथा  अर प्लि नियम परिषद्‌  से  कुछ  एक  सुझाव  प्राप्त  हुए  हूं  कि

 दन्तचिकित्सक अधिनियम  के  कुछ  उपबन्धों  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  ।

 में  qatar  किया  जाय  |
 म  प्रस्ताव

 राजकुमारी  अमृत  कौर

 प्रस्तावित  सं  नों  के  बारे  में  कोई
 करती

 विवाद  की  ard  नहीं  है  ate  उद्देश्यों  तथा

 विधेयक  संबोधित  रूप
 कारों  के  विवरण

 में  यह  बिल्कुल  स्पष्टतया

 दिया  gun  है  कि  ये  संशोधन  क्यों  झ्रावश्यक  हें  ।  पारित  किया  जाये  पी

 क्योंकि  मुझे  नियमों
 को

 सभा  पटल
 पर

 रखने

 महोदय
 :  प्रश्न  यह

 के  लिये  एक  संशोधन  के  अतिरिक्त  कौर  कोई

 संशोधन  नहीं  प्राप्त  हुजरा  है  में  समझती  कि  विधेयक  संशोधित  रूप

 जाये  1.0
 ७५

 हूं  कि  सभा  मझ  से  पूर्णतया  सहमत
 ।

 + सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा  |

 दन्तचिकित्सक

 eV  q  नष् अरग तर  संशोधन  करने  वाले
 चाय  पर  निर्यात  शुल्क

 '
 बढ़ाने  के

 विधेयक  सभा  द्वारा  पारित

 रूप  किया  बारे  में  संकल्प

 ध
 स्वीकृत  :  q  वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर

 :

 खण्ड  २  से  ty  विधेयक  में  जोड़  दिये  में
 *

 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ween

 खण्ड  १--  PERS  (१९३४ के  ३२)  की  घारा  ४क

 संशोधन  किया  गया  :  2,  पंक्ति  ४
 की  उपधारा  (२)  के भ्रनसार  लोक-सभा

 ४  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भारत
 मं  “1954”  के  स्थान  पर

 सरकार  की  श्रधघिसुचना  संख्या
 “055”  रखा  जाय  ।

 ११२,  दिनांक is  १९  aX

 —[caRATS  अमृत  का  एतदद्वारा  अ्रनमोदन ्  करती  जिस  के

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधायक  में
 द्वारा  उक्त  अ्रधिसुचना की  तिथि  से  चाय

 जोड़  दिया गया  पर  निर्यात-शल्क  ७  art  से  बढ़ा  कर

 अधिनियम  सूत्र
 १०  are  प्रति  पौंड  कर  दिया  गया  था  1.0

 संशोधन
 किया  गया

 :
 अधिनियम  सुत्र  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  विदित

 में  के  इस  ने  गत  सत्र

 *राष्ट्रपति  की  सिपारा  से



 ५०६  चाय  पर  निर्यात  शुल्क  २८  फरवरी  ९५५  बढ़ाने के  बारे  संकल्प में  ५१०

 मल्यानपातन  सलक  की  प्रशासनात्मक सभापति  महोदय  :  कायें  मंत्रणा  समिति

 ने  इन  सब  संकल्पों  को  इकट्ठा  करके  इन  पर  नाइयां  नहीं  रहेंगी  ।

 एक  साथ  चर्चा  करने  के  लिये  दो  घंटे  दिये हैं  ।

 यह  विचार  किया  गया  कि  इस  व्यवस्था यदि  माननीय  मंत्री  को  सुविधा  न  हो  तो

 वह  इन  चारों  संकल्पों  को  एक  साथ  प्रस्तुत  के  लाग  होने  तक  शुल्क  की  दर  इतनी  बढ़ा

 कर  दें  ता  कि  सभी  पर  चर्बा  की  जा  सके  ।  दी  जाये  कि  वह  प्रचलित  के

 हो  |  सरकार  ८  PEUX  को

 ी  करमरकंर  :  पहले  इसे  समाप्त  कर  एक  अधिसूचना  निकाली  जिस  के  अनुसार

 चाय  का  निर्यात  शल्क  सात  | प्रात  से  बढ़ा लिया  जाये  श्र  बाद  मं  शेष  को  एक  साथ

 कर  समाप्त कर  लिया  जाये
 दस  ्य  प्रति  पौंड  कर  दिया  गया  ।  चाय

 के  वर्तमान भाव  की  तुलना  में  यह  दशक  थोड़ा

 है  ।  म॑  यह  बता  द  कि  श्री  लंका  ने
 सभापति  महोदय  :  हां  ।

 PEYXYAT में  चाय  पर  झलक  १००  सेंट

 अर्थात  2  रुपया  प्रति  पौंड  से  बढ़ा  कर  १३०  सट
 ग  कर मरकर  जसा  माननीय

 अर्थात रु आने १  रु०  ४  अने  पा०  प्रति पौंड  कर
 सदस्यों  को  विदित  है  कि  इस  सभा  ने  गत  सत्र

 दिया है
 में  चाय  पर  २  १९४५४  से  निर्यात

 शल्क  चार  कराने  से  बढ़ा  सात  प्रथा  प्रति  म  सभा  के  माननीय  सदस्यों  से  इस  संकल्प

 पौण्ड  कर  बने  के  संकल्प  का  अ्रनमोदन  किया  को  स्वीकार  करने की  सिफ़ारिश  हूं  ।

 था  ।  उस  समय  म  ने  माननीय  सदस्यों  को

 सभापति  इस  पर  कोई
 यह  दी  थी  कि  चाय  के  तत्कालीन

 प्रचलित  मलय  स्तर  के  ग्रीस  शल्क  में  प्रतीक  नींद  सदस्य  बोलना  नहीं  चाहते  हे  ।

 वृद्धि  न्यायसंगत  feet  सरकार  नें  इसे
 मं  इसे  सभा  कें  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखता

 धीरे  धीरे  afer  लम्बे  समय  में  करने  का

 निश्चय  किया  है  कौर  उस  समय  में
 wet यह  है  कि केवल  थोड़ी  सी  विधि  .  ताकि  कय

 वह  स्तर  काफी  समग्र  रहे  प्रौढ़  हमारे
 प्रद  लक  अघिनियम  १९३४

 निर्यात
 को

 क्षति  न  पहुंचे  ।  इस  के  साथ  ही  (१९३४  के  ३२)  की  धारा  की
 सरकार  ने  एक  ऐसी  व्यवस्था  लाग  करने  की

 उपधारा  (२)  के-झनकार  लोक-सभा
 marae  पर  भी  किया  जिस  में

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भारत
 मलय  म॑  अधिक  घटा-बढ़ी  के  waar  स्वयमेव

 समायोजन  हो  जायें  ।  इस  व्यवस्था  का  ब्यौरा
 सरकार  कीਂ  अधिसूचना संख्या

 22,  दिनों  ८'  जनवरी
 तयार  कर  लिया  गया  है  atk  मंत्री

 १९५५  का  एतदद्वारा  श्रीमोहन  करती

 प्रफुल्ल  विधेयक  में  इसे  पुर:स्थापित्‌ कर  |
 है  जिस  के  द्वारा  उक्त  की

 इस
 के  भ्रमित  मूल्य  चढ़ने  के  समय  तिथि  से  नियोग  शल्क  आने

 सरकार  लाभ  प्राप्त  कर  सकेगी  कौर  मूल्यों  के  से  बा  कर  १०  प्रति  कर
 गिरने  के  समग्र  उद्योग  को  स्वयम

 दिया  गया  ।
 उसका  लाभ  प्राप्त  होसकेगा  ।  इस व्यवस्था

 में  विशिष्ट  शल्क  के  लाभ तो  रहेंग  किन्तु  a  स्वीकृत हुआ  i



 oe  २८  फरवरी  .१९५५  मूंगफली  की
 Ke

 मंगली  की  खली क  चर  तथा

 डीकार्टीकटेड  बनौल  की  खली

 इत्यादि क  बार  संकल्प

 mt.  मो  ३८६,  दिनांक  १५  फरवरी
 ॥  मूंगफली

 की

 मूंगफली  की  खली
 के

 चूर
 तथा  १९५५  का  एतद्द्वारा  अ्रनुमोदन  करती

 जिस  के
 grartéie  बिनौले  की  खली

 इत्यादि के  बारे  में  संकल्प
 डीकार्टीकेटेड बिनौले  की

 खली  पर  निर्यात  शुल्क  १००  रुपये
 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर )

 म
 प्रति  टन  (२२४०  के  हिसाब

 PICT  करता ह
 से  कौर

 (१)  प्रफुल्ल  अ्रविनियम
 तम्बाक के  नीम  के  बीज

 १९३४  (१९३४ के  ३२)  की
 घारा  तक

 डीकार्टीकेटेड बिनौले  की  खली  को

 की  उपधारा (२)  के  छोड़  कर  सभी  गलियों  पर  निर्यात

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  म  भारत  बदलव  Yo  qa  प्रति  टन  (२२४०

 सरकार  की  श्रधिसूचनां संख्या  एस
 के  हिसाब  कौर

 ११३  दिनांक  &  जनवरी

 PEXY  का  एतदद्वारा  श्रतुमोदन  करती
 मूंगफली की  खली  के

 जिस  के  द्वारा  उक्त  की  पर  में  १/२  प्रतिशत से  कम

 तिथि  से  मूंगफली  पर  निर्यात  शुल्क  प्रति  तेल  होता  लगाया  गया  निर्यात

 टन  (R2¥o Ws)  १५०  रुपये  से  बढ़ा  दशक  मुंगफली  की  खली  के  चूरे  पर

 कर  ३००  पये  कर  दिया  गया  था ।'*  में  १
 प्रतिशत  से  कम  तेल

 होता  भारत  के  गजट  में  उक्त
 )  प्रतीक  अधिनियम

 के  प्रकाशित होने  की
 REQ  (१९३४ के  ३२)  की  घारा  va

 तिथि  से  लगाया  गया  था  |
 की  उपघारा  (२)  के  निसार  लोक-सभा
 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय में  भारत  में  wera  में  यह  बताना  चाहुंगा  कि

 सरकार  की  संख्या  एस  सामान्यतया हमारे  निर्यात  के  eta  का
 ३३२,  दिनांक  ५

 eee 4  का  तद  अनुमोदन  करती
 श्रेय-व्यापक  कसे  बनाया  जाता  है  निर्यात

 की  शल्क  कसे  निश्चित  किये  जाते  हैं  ।  जेसा  कि जिस  के  द्वारा

 तिथि  से  मूंगफली  की  खली  पर  निर्यात  माननीय  सदस्यों  को  विदित  बहुत  से
 २३०  रुपये  टन  (२२४०  पदार्थों के  सम्बन्ध  में  हमारे  निश्चयों  पर
 के

 हिसाब
 से  और  मुंगफली  की

 श्रन्तर्राष्टीय  परिस्थितियों  का  बन्धन  लगा खली
 के  चुनें  पर  (fr  में  से

 कम
 तेल  होता  निर्यात  शुल्क  १७५  gar  है

 ।
 पदार्थों  के  मूल्य  विदेशी  बाजारों  में

 रुपये  प्रति  टन  -  (२२४०  के  कई  बार  घटते  बढ़ते  हें  हमें  विस्व  की

 हिसाब  लगाया  था  ।  परिस्थितियों के  waar  भ  निर्यातों  को

 (३)  प्रफुल्ल  अधिक  या  कम  पड़ता  है  ।

 ERY  (282%  के
 ३२)  की

 धारा
 धक  मांग  are  सम्भरण  को  भी  नियोग  की  राशि

 की
 उपधारा  (2)  के

 भिनसार  लोक
 सभा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  मांग  के  एक  जेसा  रहने

 वाणिज्य  तथा  मंत्रालय  में  भारत  पर  भी  उत्पादन  में  कमी  के  कारण  सम्भरण

 का  घट॑ना-बढना  हैं  ।
 सरकार  कीं  अधिसूचना एस

 सिफ़ारिश  प्रस्तावित  ।



 422.0  म॑  गाली  २८  फरवरी  १९५५  मुंगफली  की  १

 मूंगफली  की  खली  के  चूरे  तथा

 डीकार्टीकेटेड  बिनौले
 की  खली

 इत्यादि  के  बारे  में  संकल्प

 सार  तेल  की  दष्टि  से  ८४,०००  टन  का  निर्यात निर्यात  कर  लगाने  में  या  उस  के  बढ़ाने

 घटाने  में  मुख्य  विचार  इस  बात  का  किया  किया  गया  है  ।  एक ay  की

 अधिकतम  मात्रा  जो  हम  ने  निर्धारित  की  है
 है  कि  यदि  देश  के  इन्दर के  मूल्यों  प्रौढ़

 वादों  के  मूल्यों  में  अन्तर  बहुत  अधिक  हो  वह
 ८०,०००

 टन  है  ।  यह  निश्चय  geo  में

 तो  उस  का  लाभ  राज्य  को  ।  पहले  प्रस्ताव  किया  गया  था  ।  परन्तु  जसा  कि  में  wit  बता

 के  द्वारा  हम  चाहते  हे  कि  यह  सभा  सरकार  के  चका  हं  प्रति  वर्ष  के  निर्यात  की  मात्रा  का  निश्चय

 उस  mesa  का  सेन  करे  जिस  के  द्वारा  देश  की  मूल्यों  इत्यादि  का

 अवलोकन  कर  के  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय मंगफली  का  निर्यात  शल्क  प्रति  २,२४०  पौंड

 के  टन  पर  Xo  रुपये  से  बढ़ा  कर  ३००  रुपय  के  परामर्श  से  किया  जाता  है  ।  उदाहरण  के

 कर  दिया  गधा  है  ।  दुसरे  प्रस्ताव  के  द्वारा  लिये  PEXR  में  निर्यात के  लिये  ६०,०००

 हम  ने  मूंगफली  की  खली  पर  प्रति  टन  २३०  टन  का  भ्र ण्य दा  निर्धारित  किया  गया  था  ।

 पये  का  दौर  तेल  निकाली हुई  गाली  के  उस  के  बाद  फिर  जांच  की  गई  कौर  चूंकि

 सबरे  पर  9k  रुपये  प्रति  टन  का  निर्यात  बाज़ार  की  स्थिति  बहुत  कमी  की  थी  इसलिये

 शुल्क  लगाया  था  |  तीसरे  प्रस्ताव में  श्राप  जून  QeMz  के  प्रारम्भ  में  aia  सौदे  रोक

 देखेंगे  कि  इस  का  पहला  भाग  खली  की  किस्म  दिये  गये  कौर  अगस्त  तक  जहाज़ों  ara  तेल

 की  विभिन्नता  के  बारे  में  है  ।  इस  प्रस्ताव  के  का  भेजा  जाना  भी  बन्द  कर  दिया  गया  ।

 पहले  भाग  के  द्वारा  हम  ने  तेल  निकाली  हुई  उस  के  बाद  फिर  geyyY  की  फ़राज़  के  थ प्रच्छु

 मूंगफली  के  एक  विशेष  प्रकार  के  चरे  पर  होने  की  mem  में  मलय  गिरने  लगे  कौर

 १७५,  रुपये  प्रति  टन  का  शल्क  लगाया  है  |  ११२०  रुपय  तथा  RWYo  रुपये  के  भीतर

 उस
 में  तेल  की  मात्रा  १/२  प्रतिशत  से  कम  चढ़ते  उतरते  रहे  ।  इसलिये  अगस्त  ate

 होती  है
 ।

 तीसरे  प्रस्ताव  के  दूसरे  भाग  के  अ्रक्तूबर  REVS  में  पुरानी फसल  में  से

 क्वारा  हम  ने  यही  बात  एक  प्रतिशत  से  कम  १५,०००  १४,०००  टन  के  धम्पंद फिर
 तेल  वाली  तेल  निकाली  मंगफली.के चरे  +र

 निर्यात के  करके  गये  ।  नई  फ़सल
 लागू  कर  दी  है  ।  तीसरे  प्रस्ताव  के

 के  अनुमान  का  पता  लगते  ही  ७६,०००  टन

 wet  के  ढारा  हम  ने  यह  किया  कि  प्रति

 न  पौंड  fax  हुए  खली  पर
 का  नियतन  कौर  किया  गया  ददा  में  भाग

 १००  रुपये  का  निर्यात
 १०००  कौर  ११२०  रुपये  प्रति टन  था  जब

 लक  तथा

 गलियों पर  ५०  रुपये  प्रति  za  का  निर्यात  शल्क
 कि  विदेशो ंमें  मूंगफली का  भाव  १८००  रुपये

 wm  दिया 2  यहां  उल्लिखित  विभिन्  प्रति  टन  था  ।  उस  समय  यह  भी  सोचा  गया

 बस्तियों  के  सम्बन्ध  में  जिन  बातों  का  विचार  कि
 निर्यात  से  बाजार  में  चहल  पहल  तो

 किया  जाता  है  उन्हीं  के  ore  पर  ऐसा  जायंगी  परन्तु  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  शिक

 किया गया  है  निर्यात  शुल्क  लगाने
 के

 कारण  wa  बहुत

 सभा  को  निस्सन्देह  याद
 होगा

 कि  मूंगफली  भ्रमित  बढ़  जायें
 ।

 जैसा  माननीय  सदस्यों  को

 तथा  मूंगफली  के  तेल  से  सम्बन्धित  हमारी
 ज्ञात  है  २९  EUV  को  मूंगफली  प्र

 निर्यात  नीति  समय  समय  पर  बदलती  रही
 BX

 रुपये  प्रति  टन  का  निर्यात  शुल्क  लगाया

 है  ।  २८  geyuy  से  लें  कर  अब  तक  गया  थाਂ  ।  चूँकि  ae  के  भाव  में  मद्रास  में

 हम  ने  मूंगफली के  तेल  प्रो  म ंगाली  कें  निर्यात
 ैं

 दे
 साये  प्रति

 टन
 की  कमी  हो  गई  इसलिये

 थो  अंधा  निर्धारित  किये  हे  उन  के  ६  १९५४  को  निर्यात  शुल्क  ako



 ५१५  १९५५-५६  के  लिये  २८  फरवरी  १९५५  राय-व्यस्क  HR

 रुपये  से  घटा  कर  २२४  रुपये  कर  दिया  गया  भ्रच्छी  रही  ae  १९५३  में  श्रेय-व्यवस्था  में

 मंत्री सभापति  महोदय  :  माननीय  जो  स्थिरता  करायी  थी  वह  बनी  रही  ।

 अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  |
 aq  के  afar  भाग  में  वस्तुभ्नों  के

 चूंकि  qa  ४.३०  म०  पृ०  हो  चक  हें  म्यों  की  प्रवृत्ति  गिराव  की  कौर  रही  ।

 इसलिये  सभा  गर्व  स्थगित  होगी  कौर  ५
 थोक  मूल्यों  का  सामान्य  सूचक  जो

 पर  समस्त  होगी  ।
 ee)  के  ग्रस्त में  R&R %

 इसके  लोक-सभा  पांच  ७५
 थोड़ा  बढ़  कर  १९५४  के  मध्य  में

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  +
 ४०४'२  हो  गया  ।  इस  के  बाद  नृत्यों  में

 ee
 तेजी  से  गिरावट  पायी  ate  जून  के  पन्त  तक

 लोक  सभा  पांच  बजे  पुनः  समवेत  हुई
 सूचक  अंक  FAC '  ४  हो  गया  ।  सितम्बर के

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ]  wer  तक  सूचक  अंक  में  साधारण  सी  वृद्धि

 हुई  कौर  उस  के  बाद  खरीफ  फैसल  कटने  पर

 १९५५-५६  के
 लिये  सामान्य

 आय-व्ययक
 गिरावट  orgy  कौर  ae 4

 के भ्रन्त में सुचक श्रकं में  सूचक  प्रैंक  ३६०  रह  गया
 |

 वित्त  मंत्री  ato  डी०

 में  भारत  सरकार  की  PEKY—-UR
 हाल  में  मूल्यों  में  कमी  भ्रधिकांशत

 की  अनुमित  प्राप्तियों  तथा  व्यय  का  विवरण  तेलहन  जैसे  कुछ  कच्चे  माल  तथा

 प्रस्तुत करता  हूं  ।
 काली

 fat  जेसी  कुछ  विधि  वस्तुओं  के  मूल्य

 कारण  हुई  है  ।  FEXR
 इस  पहली  माननीय  सदस्य

 देखेंगे  कि  बजट  सम्बन्धी  कागज-पत्रों  के
 की  में  Pau  में  चावल  का

 साथ-साथਂ  बजट  वार्षिक  वित्तीय
 मूल्य  लगभग  १२  प्रतिशत  रोक  गेहूं  का

 मूल्य

 विवरण  कौर  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  के  हिन्दी
 लगभग  १६  प्रतिशत  कम  रहा  ।  वास्तव  में

 १६५४  at  पहली  छमाही  गेहूं  के  मूल्य

 संस्करण  प्रचारित  हुए  हे  ।
 मुझे  विश्वास  है

 कि  सदन  इस  समा रम्भ  का  स्वागत  करेगा  |
 ३०  प्रतिशत  तक  कम  हो  कौर  गेहूं

 उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  कें  लिए  सरकार
 बजट  सम्बन्धी  कागज-पत्रों  में  बहु सं रूपक  ने  १०  रुपये  प्रतिमा  भाव  पर  स्वयं  गेहूं
 नितान्त  पारिभाषिक  wer  जिन  के  लिए

 खरीदने की  अपनी  नीति  की  घोषणा  की  ।

 उपयुक्त  पर्याय  गढ़ने  प्रो  उन्हें  प्रामाणिक  मोट  ware  के  मूल्य॑
 भी

 हाल  के  महीनों  में
 बनाने  का  कायें  शेष  है  ।  इस  प्रथम  प्रयास

 तेजी  से  गिरे  हैं  कौर  भारत  सरकार  ने  सहायता
 में  श्रनिवायं  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 पहुंचाने  के  उद्देश्य  से  इस  निर्णय  की  घोषणा  की
 माननीय  सदस्य  इस  पूर्णता  की  भोर  ध्यान

 है  कि  वह  किसानों  से  ५  रुपये
 ८

 श्राने  प्रतिमन
 न  देंग े|

 के  मूल्य  पर  ज्वार  कौर  मकका  प्यार  ६.  पये

 प्रति  मन  के  भाव  पर  ऐसे  प्रदेशों  की १९५४  में  आधिक  स्थिति

 सन्तोषजनक  रही  ।  कुल  मिला  कर  देश  में  कुछ  निश्चित  मंडियों  में  खरीदने  को  तेयार

 बर्षा  समय  पर  कौर  पर्याप्त  हुई  ।  देश  जहां  मुल्य
 इस  सें

 नीचे चले
 गये  सब  मिला

 के  कुछ  भागों  में  बाढ़  के  कारण  व्यापक  क्षति  कर  इने  उपाय  का  प्रभाव  उत्साहवद्धंक  रहा  |

 हुई
 ।

 सम्बन्धी  किसी  अन्य
 का  थोक  मूल्यों  में  कमी  कुछ  सीमा  तक

 सामना  नहीं  करना  पड़ा  |  फसल  विभिन्न  औद्योगिक  केन्द्रों  में  श्रमिकों  के
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 रहन-सहन  के  खर्च  में  दिखायी  पड़ी  है  ।  श्रमिक  हुई  किन्तु  अधिकांश  जो  उपज  में

 स्थायी  वृद्धि  मानी  जानी  सिंचाई at  के  रहन-सहन  के  व्यय
 का  अखिल  भारतीय

 सूचक  क  जनवरी  कौर  gay  की  सुविचारों  के  रासायनिक  खादों

 के  अधिक  उपयोग  तथा  अच्छी  किस्म  के के  बीच  लगभग  ७  प्रतिशत  घट  गया  ।

 RExX3  में  युवक  फर्क  सब  से  बीजों  के  प्रयोग  are  कृषि  की  उन्नत  प्रणालियों

 अर्थात्‌  १११  तक  पहुंच  गया  था  ।  इस  की  जैसे  विभिन्न  उपायों  से  हुई  जिन  से

 तुलना  में  PEYY  में  यह  lv  रह
 घिंक  क्षेत्रों  को  लाभ  पहुंच  रहा  है

 ।

 जो  लगभग  १३  प्रतिशत  कनी  का

 ma  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के
 द्योतक  है  ।  कई  केन्द्रों  देश  के

 स्वरूप  सरकार  के  यातायात  कौर

 पूर्वी  भागों  इस  से  भी  श्रमिक  कभी  हुई  ।
 वितरण  पर  नियंत्रणों  को  कौर  भी  नरम

 में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  रहन-सहन  करने
 में

 समान  हुई  ।  जुलाई  gaye q araat में  चावल
 के  व्यय  के  वर्तमान  सुचक  ग्रहों  में  से  अघिकांश

 पर  से  प्रतिबन्ध  उठा  लिये  जाने  aaa  के
 अंक  युद्ध  से  पहले  के  स्तरों  या  १९४४  के

 वितरण  पर  नियंत्रण  लगभग  बिलकुल  ही
 स्तरों  पर  ग्रा धारित  ह  ।  इन  सूचक  ग्रहों  को

 समाप्त  हो  गए  हें  ।  केवल  गेहूं  के  अन्त:क्षेत्रीय
 अपेक्षाकृत  हाल  के  किसी  श्रीवास  पर  लाने

 यातायात  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  जो  सरकार
 कौर  उपलब्ध  सूचक  अंकों  में  सुधार  करनें  के

 सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 के  पास  भंडार  का

 अच्छे  से  बरच्छा  उपयोग

 करने  के  लिए  बनें  रहने  दिये  गये  हें
 ।

 वर्तमान  समाप्तप्राय  ay  में  देश  में
 ae Od  के  तरन्त  में  केन्द्रीय  कौर  राज्य

 कृषिजन्य  पदार्थों  की  उपज
 सरकारों  के  पास  १५  लाख  टन  से  अधिक

 जनक  रही  ।  PERRY  समय  पर
 अन्न  का  बरच्छा  भंडार  था  ।  देश  में  wa  की

 अच्छी  वर्षा  होने  से  कृषिजन्य  पदार्थों  की  उपज

 उपज  में  वृद्धि होने  से  rE YY  में  केवल  लगभग
 में  उल्लेखनीय  सुधार  भ्र ौर  १९५०-५१

 प  लाख  टन  अन्न  को  ही  ग्रा यात  किया
 की  तुलना  में  उपज  १८  प्रतिशत  अधिक

 जब  कि  १९४१  ४७  लाख  १९४२
 ।  CeXR-4  में  ६  करोड़  ६०  लाख

 में  १२९  लाख  टन  MIT  १९५३  में  २०  लाख टन  ग्रीन  पेदा  जो  पंचवर्षीय  योजना  में
 टन  का  प्रख्यात  किया  गया  था  ।  अब  का

 निश्चित  लक्ष्य  से  लगभग  ४४  लाख  टन

 अ्रधिक  तेलहन  की  उपज  ५६  लाख  टन
 mre  जिस  की  मात्रा  अधिक  नहीं

 wot  सुरक्षित  भण्डारों  में
 जो  पंचवर्षीय  योजना  में  निश्चित  लक्ष्य

 से  लगभग  १  लाख  टन  प्रतीक  है  ।  कपास
 वृद्धि  करने  के  प्रयोजन  से  ही  किया  जायेगा  |

 वास्तव में  श्री  हम  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गये को
 उपज  ३९  लाख  गांठ  रही  प्रौढ़  पंचवर्षीय

 योजना  में  निश्चित  लक्ष्य  के  अत्यन्त  निकट
 हूं  जिस  में  हम  अपनी  पुरानी  विदेशी  मंडियों

 यर  फिर  से  ध्रधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए
 पहुंच

 ।
 दूसरी  हाल  के  वर्षों  में  जूट

 उन  में  एक  सीमित  मात्रा  में  बढिया  किस्म  का के  सत्यों  में  भारी  उतार-चढ़ाव  के  साथ  साथ  a.

 जूट  की  उपज  में  भी  भारी  उतार-चढ़ाव
 चावल भेज  सकते  हें

 १६५०-५१  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  इस  ad  बहुत  से  उद्योगों  में  उत्पादन

 अब  यह  लगभग  ४.५  प्रतिशत  कम  है  ।  बढ़ा  |  कपड़े  का  जो  १९४३  में

 कृषि  पदार्थों  की  उपज
 में  कुछ  ate  तो  पिछले  ४

 भरन  Eo  करोड़  १९५४ में  बढ़
 गे  बों  में  मौसम

 अनुकूल  रहेने  के  कारण  कर  ५  अरब  गज़  हो  गया  ।  सूत  के  उत्पादन



 १९५५-५६  के  लिये  सामान्य  राय-व्यस्क  ५२० ५१९  २८  फरवरी  १९५५

 सी०  डी०  देशमुख ]
 भी  इस  ag  विधि  हुई  ।  हथकरघा  उद्योग

 मणि  नहीं  होता  जसे  पाल  गियर

 लेथ  १२५  मोटराइज्ड  बेंच
 जीमें वर्ष  के  पहले  दस  महीनों  A  ७८,०००  गांठ

 की  खपत  जब  कि  REXR  के  सारे  ay
 रोलर  बड़  आकार  के  फ्यएल

 इंजक्दयान  का  साज-सामान  र्हाल  फाइबर
 म  93,900  WS  की  थी  |  हथकरघा

 उद्योग  ६८  ह  घर  लि  योर  अन्य  प्रकार  की
 कौर  क्लोरोमाइसिटीग  ।  म्रौद्योपीकरण  की

 गति  में  तीव्रता  लाने  में  सहायता  देने  के  उद्देश्य मिलने  से  करघे  के  कपड़े  के  उत्पादन

 जो  पिछले  वर्ष  १  ३०  करोड़  गज़
 से  इस  वर्ष  दो  महत्वपूर्ण  कार्य  किये  गये  ।

 पहला यह  कि  सरकार  के  स्वामित्व में  राष्ट्रीय १०  करोड़ गज़  की  वृद्धि  हुई
 ।  सीमेंट का

 उत्पादन  2e¥3  म  ३७  लाख  ८०  हजार
 marathi  विकास  निगम  इण्डस्ट्रियल

 डेवलपमेंट  कारपोरेशन )  की  स्थापना  की  गयी  ।
 टन  जा  REUv FT म  बढ़  कर  ४३  लाख

 ६०
 हजार  टन  हो  गया

 |  जूट  का  उत्पादन
 इस  की  स्थापना  का  मुख्य  sews  यह  है  कि

 सरकारी  कौर  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  में  उद्योगों
 2X3  की  भ्रमणा  ५०,०००  टन  after

 रहा  ।  जट  उद्योग  के  ey  प्रतिशत  भाग  का
 का  मिलता  कर  विकास  हो  सके  |  qe

 निगम  उद्योगों  के  लिए  gat  की  व्यवस्था
 प्रतिनिधित्व  करने  इंडियन  जट  मिल्स

 एसोसियेदान के  जिन्हें  काम  के  उसी  सीमा  तक  करेगा  जहां  तक  ऐसा  करना

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  प्रासंगिक  होगा
 घण्टे  पहले  घटाने  पड़े  १९५४ से

 सप्ताह  में  काम  के  घण्टों की  संख्या  ४२,
 घायल  नहीं  ।  दूसरा  कार्य  यह  gar  कि  सरकार

 के  सहयोग  कौर  सहायता  तथा  पुर्वा निर्माण
 बढ़ा कर  VY  करने  १९५४ से

 ४८  करने  में  समर्थ  हुए  ।  १९४५४  में  तैयार
 are  विकास  सम्बन्धी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बेक  के

 सद्भाव  से  ५  करोड़  रुपये  की  पंजी  से  भारत  में इस्पात का  पिछले वर्षों  के

 उत्पादन  से  अ्रघिक  रहा  |  REX  में  तयार
 औद्योगिक  ऋण  कौर  निकेश  निगम

 स्तरीय  ऋष्ट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन )
 )  इस्पात  का  उत्पादन  १२  लाख

 की  स्थापना  की  गयी  ।  यह  निगम  एक
 ३०  हजार  Pe  के  उत्पादन से

 सरकारी  प्रतिष्ठान  है  कौर  इसमें  भारत
 लगभग २  लाख  टन  श्रमिक  रहा  ।  REXR

 स्प्रिट  are  भ्र मे रिका  के  ने  पं  जी  लगायी
 की  WIA  We:  में  लगभग  १०  लाख  टन

 है  ।  यह  जिसे  सरकार  o'/,  करोड़
 झिझक  कोयला  निकाला  गया  ।  महत्वपूर्ण

 में  से  केवल  एक  चीनी  रुपये  का  श्रब्याजक  ऋण  कौर  पुननिर्माण

 भोर  विकास  सम्बन्धी  श्रन्तर्राप्टीय  बेक
 उद्योग  में  उत्पादन  घट  गया  ।  मौसम  की

 प्रतिकूल  स्थितियों  तथा  अन्य  विशेष  कारणों
 १  क  le  डालर का  ऋण  ग  र-सरकारी

 क्षत्र  में  उद्योगों  के  विकास  में  सहायता  देगा  ।
 से  इस  उद्योग  उत्पादन में  लगभग  २  लाख

 टन  की  कमी  हुई  ।  पिछले  ag  भी  छोटे  wad  के  तथा

 घरेलू  उद्योगों  दौर  cara  टिया

 औद्योगिक विकास  की  प्रगति  भी  उत्साह  गया  ।  फोड़  निधि  द्वारा  पोषित  किदाषज्ञों

 चवर्णक  रही  |  इस  वर्ष  नये  कारखानों  की  स्थापना  कें  एक  दल  की  सिफ़ारिशों  पर  छोट  उद्योगों

 के  लिए
 ११०

 लाइसेंस
 दत  मान

 कारखानों
 के  विस्तार  के  लिए  २२६  लाइसेंस दिये  गये  1  के  लिए  भारत  सरकार  ने  चार  प्रादेशिक

 देवा  में  कई  एसी  वस्तुओं  के  निर्माण
 के  लिए

 विपणन  सेवा

 कारखाने  स्थापित  किऐ  गये  जिंग  देशमें  टिंग  सर्विस  कारपोरेशन  )  कौर  छोटे  उद्योग



 २८  फरवरी  १९५५  सामान्य  श्रेय-ब्रिक  ५२२ ५२१  १९५५-५६  के  लिये

 के  सम्बन्ध  में  एक  निगम  स्थापित  किया  है  चिन्ता  का  विषय  बनी  हुई  है  ।  कभी  हम  निश्चित

 जिस  से  विभिन्न  दिशाओं  में  छोटे  समान  के  रूप  से  नहीं  कह  सकते  कि  ag  समस्या  कितनी

 उद्योगों  को  सहायता  ।  इन  शालाओं  बड़ी  है  ।  कम  उन्नत  देशों  में  रोजगारी  कौर

 की  कार्रवाइयों  में  सामंजस्य  स्थापित  करन  पर्याप्त  रोजगार  की  परिभाषा  और  माप

 तथा  विकास  सम्बन्धी  एक  काटे-क्रम  को  विशेष  समस्याएं  उपस्थित  करती  हूँ  ।

 क्रियान्वित  करने  के  लिए  छोटे  पैमाने  के  इन  पर  हमारे  विशेषज्ञ  कर  रहे  हं

 उद्योगों  के  लिए  भी  एक  बोर्ड  बनाया  गया  है  ।  भोर  हमें  ora  है  कि  बेरोजगारी  के  परिमाण

 अखिल  भारतीय  खादी  wie  ग्रामोद्योग  ais  प्रकोप  कौर  कारणों  के  सम्बन्ध  में  अधिकाधिक

 तथा  अ्राखल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड  द्वारा  सुचना  मिलती  रहेगी  ।  नियोजन  केन्द्रों  म॑ं

 खादी  कौर  ग्रामोद्योगों  तथा  हस्तशिल्पों  के  रजिस्टडे  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या

 विकास  कें  लिए  सुव्यवस्थित  रूप  म॑  सहायता  जो  PEXR  में  लगभग  ¥, 2,000

 दी  गयी
 लगातार बढ़ते  हुए  १९४५४  में

 सरकारी  कारखानों  के  लिए  भी  यह  वह  ४५,८१,०००  पहुंच  गयी  |  यह  वद्ध

 सन्तोषजनक  ।  सिदरी  रासायनिक  खाद  आंशिक  रूप  में  जनसंख्या  की  विधि  की  alae

 कारखाने  में  उत्पादन  लगभग  निर्धारित
 है  लेकिन  यह  भी  बे  रोजगारी  का  केवल  अ्घ्रा

 उत्पादन  शक्ति  तक  पहुंच  गया  है  ।  चित्तरंजन  चित्र  ही  प्रस्तुत  करती  है  विभिन्न  सर्वेक्षणों

 ait  इंडियन  टली फोन्स  जसे  ग्न्य  खानों  झोर  जांच-पड़ताल  से  जो  तथ्य  कौर

 म॑  भी  उत्पादन  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  ।
 इक ट्ट  किये  जा  रहे  हें  उन  के  संकलन  म॑  कुछ

 ही  हिन्दुस्तान केबल  फैक्टरी  का  समय  लगेंगी  ।  एक  विद्या  देश  जिस  की

 उद्घाटन  किया  गया  मशीन  za  फैक्टरी  जनसंख्या मं  बराबर  विधि  हो  रही  सभी

 में  थोड़ा  उत्पादन  होनें  :  लगा  प्रौढ़  लोगों  को  काम-काज  दिलाने  की  समस्या

 पेनिसिलीन  कौर  डी०  डी०  टी०  फैक्टरियों  को  शीघ्रता  कौर  सुगमता  से  हल  नहीं  किया

 में  जल्दी  ही  उत्पादन  शरू  होने  वाला  है  ।
 जा  सकता  |  नगर  प्रो  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  शी  पता

 रूरकेला  इस्पात  का  नया  कारखाना  बनाने
 से  अ्रघिक  से  अधिक  व्यापक  परिमाण  पर

 का  प्रारम्भिक  काय  सुचारु  रूप  से  चल  रहा  है  विकास  कर  के  तौर  उत्पादन  की  विविध

 और  जसा  कि  सदन  को  विदित  है  इस्पात
 att  जहां  सम्भव  विकेन्द्रीकृत  प्रणाली  के

 का  एक  अतिरिक्त  कारखाना  स्थापित  करने  हारा  जनता  की  श्रावस्यकता के  प्रनरूप च्जा
 के  बारे  जित में  Wko,ooo  टन  तैयार

 इस्पात  का  उत्पादन हो  रूस के  साथ

 नियोजन  के  अवसर  प्राप्त  किये  सकते  हैं  ।

 मझे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  अगली

 कुछ  ही  दिन  पहले  एक  समझौते  प्र  हस्ताक्षर  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  के  alas  विकास  के

 किये  गये  हूं  ।  स्वात  wk  रासायनिक खाद  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण फंस  छका  समूचित  ध्यान
 तयार  करन  के  और  अधिक  कारखाने  खोलने

 रखा  जायगा |
 के  प्रस्ताव  शभ्रौर  बिजली  की  भारी  मशीनें

 तथा  कोयले से  को
 म

 तेल  बनाने  कीं  योजनाएं  बढ़ते  हुए  उत्पादन  कौर  श्राथिक

 है
 कलाप  कीं  श्रावव्यकताओ्ों

 की
 के  लिए

 यद्यपि  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  सन्तोषजनक  इस  वर्ष
 a  की  उपलब्धि में  सारभूत  वृद्धि

 प्रगति  हुई  उत्पादन  में  वृद्धि  से  कुछ  सीमा  हुई  ।  नोट-परिचालन  में  ७४  करोड़  रुपये  की

 तक  भ्षिक  लोगों  को -  काम-काज  भ्र  अनुसूचित  dat  के
 श्रभ्नियाचन  दायित्वों

 फिर
 मी

 oe  Wr  कछ  लाएं
 में  लगभग  ५५  करोड
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 सी०  डी०

 रुपये  की  वुद्धि  हुई  ।  धन  की  अधिक  उपलब्धि  सन्तुलित  जब  कि  १९५३  में  ५५  करोड़

 का  प्रायः  एकमात्र  कारण  देग  में  विकास  रुपये का  प्रदेश  था  ।  स्थल  प  से  इस  को

 कार्यों  का प्रसार  विदेशी  दोहन  की  स्थिति
 संकेत  हमारे  पोंड  पावने  की  वृद्धि  से  मिलता  है  ।

 स्यूनाधघिक  सन्तुलित  रही  ।  इस  वर्ष  में  ४  करोड़  पये  की  ale  =.

 १  REYY  कोਂ  यह  CRC)  करोड़ इस  बात  के  स्पष्ट  संकेत  मिले  हे  कि  पूंजी

 लगाने  वालों  में  फिर  से  विश्वास  की  भावना  रूपये  किन्तु  ३१  १९४५४  को

 पैदा  होती  जा  रही  है  ग्रोवर  देश  की  ग्र र्थ व्यवस्था  ७३१  करोड़  रुपये  गया  |

 में  सामान्य  सुधार  होने  से  पूंजी  बाजार  पर

 अच्छी  प्रतिक्रिया  हुई
 है  |  पिछे  विशेषकर

 यद्यपि  दोहन-सन्तुलन  की  स्थिति  ait

 तक  सन्तोषजनक  रही  में  वृद्धि पिछले  दो  वर्षो  की  तुलना  में  REYe  में  जनता
 ~

 सरकारी  ar  गेर-सरकारो  ऋणों  के  प्रति
 जो  बढ़े  हुए  निर्देश-व्यय  के  कारण  श्रावस्ती

 हो  भविष्य  में  दोहन  की  स्थिति
 जो  चि  प्रकट  की  ag  उत्साहवर्धक  है  ।

 मुद्रा  विषयक  नीति  तथा  ब्याज  की  दरों
 पर  काफी  दबाव  पड़ेगा  |  इसलिए  नि  तति  में

 वृद्धि  ax  के  विदेशी  मुद्रा  जीत
 केवल  अल्पकालीन  दरों  में  साधारण  सी  वृद्धि

 को  छोड़  इस  वीं  और  कोई  परिवर्तन  नहीं
 करने  की  आवश्यकता  है  कौर  निर्यात  को

 प्रोत्साहन  देने  की  ओर  काफी  दिया  जा
 ग्रा  ।

 रहा  है  ।  समय-समय  पर  निर्यात-शुल्कों  भ्र

 REYY  की  पहली  गे  तिमाहियों  में  यथांशों  )  का  समां यों जने  किया  जाता

 देश  के  श्ञोधन-सत्तुलून  लेंस  आराफ़  पेरेंट्स )  जिस  कि  देश  अपनी  निर्यात  मण्डियों

 की  स्थिति  से  ११  करोड़  पये  के  भ्र धि शे  ,  नबी  रख
 सके  श्र  उन  में  विस्तार  कर  सके

 का  पता  चलता  है  ।  वर्ष  की  तीसरी  तिमाही  ौर  साथ  ही  दुनिया  की  मण्डियों  में  अपनी

 में  १५  करोड़  रुपये  की  कभी  रही  |  ग्रामीण  प्रातयोगितात्मक  स्थिति  भी  सुदृढ़  कर  सके  |

 है  कि  भ्रन्तिम  तिमाही  जिस  के  ais  सन लिय थे  काली  ft  सरसों  के  तेल

 mat  उपलब्ध  नहीं  ',  थाना  aft  रहेगा  ।
 मुंगफली के  तेल  के  रैंडी  के  तेल

 इस  वर्ष  aaa  विशेषकर  औद्योगिक
 श्र  कपास  पर  से  निर्यात-शुल्क  या  पैःसमाप्त

 कच्चे  माल  के  रायात  में  वृद्धि  हुई  प्रौढ़  देश  कर  दिये  गये  हे  या  पटा  दिय  स  वें

 में  चीनी  के  उत्पादन  में  कमी  होने  के  कारण
 सूती  at  रेयन के  सम्बन्ध  में

 चीनी  भी
 पहले  से

 af  क
 मात्रा  में  मंगा  परिषदें  रू  पठित  की  गयीं

 |  परिणाम  यह  यद्यपि  हमारा  तथा  लिनोलियम  atc  नकली  रेशे  शादी

 निर्यात  व्यापार  भी  बढ़ा--जिंस  का  मुख्य
 जैसी  fares  को  निर्यात  की  जाने  वाली  बहुत

 कारण  विदेशों  में  हमारी  प्रधान  निर्यात
 सी  वस्तुभ्नों  के  निर्माण  में  काम  खाने  वाले

 वस्तु  जूट
 घ्राण

 चाय  की  मांग  का  बढ़ना  तथा  कच्चे  माल  कौर  मशीनी  हिस्सों  पर

 १६५१-५२  के
 बाद  पहली  बार  रायात-मृगों

 शुल्क  कीं  वापसी  के  लिए  नियम  बनाये
 की  तुलना  में  नि  ति-मूल्यों  का  seer  होना

 गये 2  ।
 है--फिर भी  १९५४  दूसरी  छमाही  में

 व्यापार  खाते  में  भारी  कमी  रही
 ।

 किन्तु  यद्यपि  १९५३  की  तुलना  Rev A में

 सम्पूर्ण  ae  को  देखते  हुए  मुझे  आशा  है  कि  र  क्षेत्र  के  साथ  श्रषिशेष  में  कमी  की

 विदेशों  के  साथ  हमारा  लेन-देन  लगभग  सम्भावना  फिर  भी  हमारी  डालर-स्थिति



 सामान्य  प्राय-ब्लांक ५२५  १९५५-५६
 कें

 लिये  २८  री  १९५५  ५२६

 होती  रही  ।  चालू  वर्ष  में  अमेरिका
 की

 सरकार में  सुधार  जारी  रहा  ।  REY  की  पहली

 ने  भारत  को  विकास  सहायता  के  रूप  में
 छमाही  डालरक्षेत्र  के  साथ

 चालू  खाते

 डालर  क्षेत्र  से  प्राप्त  सरकारी
 को  ६  करोड़  ५  लाख  डालर  की  स्वीकृति  ।

 ७  करोड़  पये  अधिशेष  जब  कि  इस  a  ५०  प्रतिशत  सहायता  का

 उपयोग  गेहूं  are  कपास  जैसी  कृषि  वस् तुझ ों १९५३  में  यह  १३  करोड़  रुपये
 का

 था  |

 यद्यपि  अन्न  की  खरीद  में
 कमी  होने  के

 कारण  को  प्राप्त  करने  में  किया  जा  रहा  है  ।  भारत

 ae os  की  पहली  छमाही  में  सरकारी  आयात  सरकार  ने  यह  मान  लिया  है  कि  इस  ६  करोड़

 ५  लाख  डालर  की  रकम  में  से
 ४

 करोड़ पहले  वर्ष  की  भ्रान्ति  छमाही  के  wad

 Yo  लाख  डालर  या  उस  के  बराबर  क्यों को की  अपेक्षा  ६६  प्रतिशत  से  अधिक  की  कमी

 परन्तु  व्यापारिक  विशेषकर
 उद्धार-कर्ण  समझा  जाय  |  कन  डा  की

 कपास  के  रायात  सरकारी  आयात  की  सरकार  ने  लगभग  १  करोड़  ३०  लाख  डालर

 की  ale  ग्रास्ट्रेलियाਂ  कौਂ
 सरकार  नें कमी  बराबर  हो  गयी  ।  धातविक_झौर

 विक  खनिजों  के  निर्यात  में  भी  कुछ  कमी  २४५  लाख  पौंड  और  न्यूजीलैंड  की  सरकार  ने

 हुई  ।  %,Yo,o00  पौंड  की  कौर

 wie  निधि  जो
 REY  जिस  के

 दे  को  कहा  है |

 विकास  के  एक  कार्यक्रम  के  लिए  सहायता
 प्रारम्भिक  झ्रांकड़े  उपलब्ध  नें  डालर

 देती  रही  ११  लाख  डालर  की  अतिरिक्त
 क्षेत्र  में  qua  दायित्वों  को  निभाने  के  लिए

 रकम  दी  ।  कोलम्बो  योजना  के  अधीन  हम
 wefan  यतन  वरन्  Mitac  थ  ६  करोड़

 २०  लाख  डालर  निकाले  PEXR  में  ग्रधघिदेष
 थी  पड़ोसी  देशी-को '  सहायता  पहुंचा  रहे  हैं  ।

 ms  वर्ष  के  बजट  में  कोलम्बो  योजना  के
 १  करोड़  Yo  लाख  डालर  था  |  इस  का

 अ्रधीन  थि  शी  सहायता  के  रूप  में  तथा  मित्र
 कारण  था  कि  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा-निधि

 देशों  से  कुल  ७४  करोड़  पया  प्राप्त  होने
 सैनिटरी  फण्ड )  से  अपनी  मुद्रा

 > @  ा  जब  कि  न्य  देशों  को
 का  एक  भाग  फिर  से  खरीद  के  लिए  हम  नें

 का  श्रीमान

 इसी  प्रकार  की  सहायता  प्रंदान  करने  पर
 स  ग्रन्थि  में  उस  संगठन  को  करोड़

 हम  लगभग  २  करोड़  पया  खर्चे  करेंगे  ।
 ७०  लख  डालर  विशेषज्ञ  रूप  से  दिये  ।  माननीय

 सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  पिछले  फरवरी
 हमारे  faa  हमारे  श्रमिक  faa  के  प्रति

 निरंतर  जो  afer  शौर  सहजतापूर्ण  रुचि
 महीने  में  अपने  बजट-भाषण  में  में  ने

 सरकार
 प्रकट  कर  रहे  उस  के  में  उन  की

 की  इस  इच्छा  की  चर्चा  की  थी  कि  १९४८  में

 सराहना  करता  हुं  ।
 निधि से  १०  करोड़  डालर  की  जो  खरीद  की

 गयी  उस  में  से  सरकार  ७  करोड़  २०  लाख
 चालू  वर्ष  में  पुर्ननिर्माण तथा  विकास

 डालर  के  सम  मलय  की  पुनः  खरीद  करना
 सम्बन्धी  श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक  से  भारत  को

 चाहती  है  ।  हमें-ढराणा  है  कि  हम  ae  महीने  दो  ऋण  टाटा  ट्रोम्बे
 २  करोड़  ५०  लाख  डालर  श्रौर:चका

 में  तापीय  विद्युत  योजना  के  लिए  १  करोड़

 जिस  से  बकाया  रकम  लगभग  २  करोड़  ६२  डालर  का

 ८०  लाख  डालर  रह  जिस  पर  कोई
 हाल  में  स्थापित  क्रेडिट  ऐण्ड

 इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  इण्डियाਂ  को ब्याज  देना
 नहीं  पड़ेगा

 भारत  को  अपनी  विकास  योजनाओं  के  १  करोड़  डालर  का  ऋण  ।  इन  को

 लिये
 मित्र  देशों  से  बराबर  सहायता  प्राप्त  बैंक  द्वारा  भारत  को  दिये  गये  ऋणों  की



 GRY  १९५५-५६  के  लिये  २८  फरवरी  १९५५  bs  दि ह  श्रेय-व्यापक  ARC

 सी०  डी०

 कुल  रकम  १२  करोड़  ६७  लाख  डालर  हो  योजना  के  लगभग  चार  वर्षों  हमारे  पौंड

 गयी  है  ।  ये  दोनों  ऋण  यद्यपि  ग़ैर-सरकारी  पावने  में  १५३  करोड़  रुपये  की  कमी  हुई

 संस्थापकों  के  लिए  फिर  भी  भारत  सरकार  मार्च  PEK  के  wer  हमें  विदेशी

 इन  के  प्रतिभूति  सहायता  के  रूप  में  लगभग  ५६  करोड़  रुपये

 दी  है  ।
 के  अनुदान तथा  लगभग  १००  करोड़  रुपये

 के  ऋण  प्राप्त  हो  चुकेंगे  ।  जेसा  कि  में  पहले  बता
 ब्रिटेन  की  सरकार  ने  स्टिंग  की

 चुका  यद्यपि  शोधन-संतुलन की  हमारी
 वर्तनी यता

 के  सम्बन्ध  में  जो  उपाय  किये

 उन  के  विषय  में  भी  में  यहां  कुछ  चर्चा  करना

 वर्तमान  स्थिति  सन्तोषजनक  किन्तु  मेरे

 विचार  से  यह  सोचना  यथार्थ  न  होगा  कि

 चाहूंगा  ।  पेरेंट्स  के
 दीर्घकालीन  दृष्टि  विदेशी  विनिमय  की

 सदस्यों  पर  ब्रिटेन  के  ऋणों  में  कमी

 कर  के  तथा  मुद्रा  निधि  के
 स्थिति  निरन्तर  सापेक्षिक  अल्पता  से  पृथक

 कुछ  होगी ।
 ध्रपरिशोधित ऋणों  को  चुका  कर  स्टिंग

 को  अल्पकालीन वित्तीय  देनदारियों  के  बोझ  संक्षेप  reuy  के  वर्ष  को  युद्धोत्तर

 से  हत्या  कर  लिया  गया  है  ।  भ्र-निवासियों  संक्रांति  काल  का  माना  जा  सकता  है  ।

 के  पास  के  स्टिंग  घन  के  उपयोग  श्र
 खाद्य-उत्पादन  में  पर्याप्त  सामग्री  की

 ध्न्तरणीयता के  विस्तार  के  द्वारा  विनिमय  उपलब्धि  की  स्थिति  में  सुधार  तथा  मुद्रा-स्फीति

 नियंत्रण  कार्यों  को  सरल  बनाने  के  लिए  भी  की  अवस्थाओं  का  अन्त  युद्धकालीन  दबावों

 हक  उपाय  किये  गये  हैं  श्र  कई  वस्तुओं  तथा  कठिनाइयों  की  समाप्ति  का  चोतक  है  ।

 के  बाजार  फिर  से  खोल  कर  मुद्रा  की  सीमित
 भ्र नियन्त्रण  की  दिशा  में  जो  कार्य  १९४९  में

 प्रारम्भ  किया  गया  वह  Pays  में परिवर्तनीयता  की  दिशा  मे  एक  महत्वपूर्ण

 कदम  उठाया  गया  है  ।  ये  उपाय  सम्पूर्ण  पुरा  हो  गया  विस्तृत  क्षेत्र  बाज़ार

 स्टिंग  क्षेत्र  के  लिए  लाभदायक  हें  atk  की  मांग  पूर्ति  की  शक्तियां  परस्पर

 रूप  से  काम  करने  लगीं  ।  यदि  ग्रन्तर्राष्ट्रीय
 स्टिंग  की  बढ़ती  हुई  शक्ति  के  चौक

 जिस  के  लिए  स्टिंग-क्षेत्र के  सभी  देशों  नें  स्थिति  afi  न  बिगड़े  अ्रथवा  भीषण  रूप

 योगदान  दिया  है  ।  भारत  ने  भी  मुद्रा-विनिमय  में  प्र ना वृष्टि  या  अल्पवृष्टि  जैसी  दैवी  विपत्तियां

 प्रकट  न  तो  हम  कर  सकते  हैं  कि सम्बन्धी  प्रतिबन्धों को  नरम  कर  दिया  है

 are  मुद्रा-विनिमय सम्बन्धी  सुविधाओं  में  भविष्य  में  देश  का  सुसमायोजित श्रमिक  विकास

 विस्तार  करने  के  लिए  भी  कुछ  उपाय  किये  ही  श्रमिक  स्थिति  का  निर्णायक  तत्व  सिद्ध

 गये  हैं  ।  हमें  यह  न  भूलना  चाहिए  कि  विकास  होगा  ।

 कार्यक्रमों  की  गति  तीब्र  होने  के  साथ  साथ

 अब  में  चालू  वर्ष  के  संशोधित  अ्रनुमानों
 हमारा  विदेशी  मुद्रा  की  व्यय  भी  तीव्रता  से

 धौर  art  वर्ष  के  बजट  अनुमानों  का बढ़ेगा  और  हमें  !  पौंड  पावने  को

 बचायें

 तथा  निर्यात  से  प्राप्त  होने  वाली  विदेशी
 उल्लेख  करूंगा  |

 मुद्रा  में  वृद्धि  करने  का  कोई  भी  प्रयत्न  उठा  चालू  वर्ष  के  बजट  में  Xe  ७३  करोड़

 न  रखना  चाहिए  |  इस  पर  में  सदन  को  रुपये  के  राजस्व  SEW LO€  करोड़

 यह  स्मरण  कराना  चाहूंगा  कि  ars  EX
 रुपये  के  व्यय  की  व्यवस्था  की  गयी  इस

 कै  तरन्त  से  १९५४  के  wet  प्रकार  राजस्व  खाते  में  RY. 8%  करोड़



 ५२९  १९५५-५६  के  लिये  २८  १९५५  सामान्य  राय-व्यस्क  ५३०

 १९५४  में  उत्पादन  घट  गया  तम्बाकू
 शाये  की  कमी  हुई

 ।
 श्रब  मुझे  aren  है  कि

 राजस्व  खाते  में  केवल  ५  करोड़  रुपये  की  के  rena कमी  का  कारण  यह  है  कि  किसानों

 भोर  व्यापारियों के  पास  तम्बाकू  का  बहुत कमी  होगी  ।  यह  वृद्धि  व्यय  में  ११.  ०१  करोड़

 रुपये  की  बचत  कौर  राजस्व  में  ६५  लाख  बड़ा  स्टाक  जमा  होनें  मूल्यों  के

 रुपये  की  कमी  का  परिणाम  है  ।  गिर  जाने  से  इस  वर्ष  सहायता के  रूप  में

 शुल्क  में  रियायत  की  गयी  ।  पिछले  बजट

 मूल  बजट  के  १७५  करोड़  रुपये  की  में  जिन  नये  उत्पादन  शुल्कों  का  समावेश

 तुलना  में  श्री  सीमा-शुल्क  के  राजस्व  की  राशि  किया  गया  था  उन  तराशा

 १८०  करोड़  रुपये  aint  गयी  है  ।  जैसा  अनुरूप  राजस्व-प्राप्ति हुई  है  ।  श्री  अनुमान

 कि  में  पहले  बता  चुका  हि  इस  वर्ष  देश  के  लगाया  गया  है  कि  इन  नये  उत्पादन-शुल्कों

 निर्यात  व्यापार  के  हित  में  कई  निर्यात-शुल्क  से  कुल  ४.७५  करोड़  रुपया  इकट्ठा

 समाप्त  या
 कम

 कर  दिये  किन्तु  इस  से  जब  कि  बजट  में  ४.  २  करोड़  रुपया  इकट्ठा

 राजस्व  में  जो  कमी  हुई  वह  चाय  पर  निर्यात  होने  का  अनुमान  किया  गया  था  ।  श्राय  कर  से

 कर  बढ़ा  दिये  जाने  से  न  केवल  पुरी  हो
 १६५  करोड़  रुपये  राजस्व-प्राप्ति  का

 बल्कि  राजस्व  में  वृद्धि  हो  गयी  are  तराशा  ध्रनुमान  श्र  बजट  में  भी  यहीं  राशि

 है  कि  चाय  के  निर्यात-शुल्क से  इस  वर्ष  ६.  ६  रखी  गयी  थी  ।  में  ने  बजट  पाकिस्तान

 करोड  रुपया  अधिक  मिलेगा  ।  देश  में  चीनी  विभाजन-ऋण की  शभ्रदायगी  के  रूप  में

 का  उत्पादन  घटने  विदेशों  से  ग्रोवर  भी  &  करोड़  रुपये  की  जो  राशि  जमा  खाते

 बड़े  परिमाण  में  चीनी  मंगाने  के  कारण  भी  डाली  वह  wit  तक  प्राप्त नहीं

 क्योंकि  में  ने  पिछले  साल  ०५  बजट  भाषण राजस्व में  लगभग  १०  करोड़  रुपये  की  वृद्धि

 हुई
 ।

 इन  वृद्धियाँ
 की

 तुलना  में  इस  वर्ष  में  जो  ara  प्रकट  की  थी  उस  के

 सीमा-शुल्क  के  राजस्व  में  लगभग  कई  कारणों  दोनों  देशों  के  अनिर्णीत वित्तीय

 ६  करोड़  रुपये  की  कमी  इसलिए  होगी  कि  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक  कोई  निबटारा

 बाहर  से  मंगाये  जाने  वाले  मोटर  नहीं  हो  सका
 ।

 जसा  कि  सदन  को  विदित  है

 मिट्टी  के  तेल  कौर  पुर्जे  चिकनाने  के  तेलों  के  भविष्य  में  ही  art  बातचीत  होने

 स्थान  पर  अब  धीरे  धीरे  भारत  के  तेल  वाली  है  कौर  मुझे  है  कि  इस  से  इन

 साफ  करने  के  कारखानों  में  बनें  तेलों  का  जटिल  seat  का  सन्तोषजनक निबटारा  दो

 उपयोग होने  लगा  एक  कारखाना इसी  सकेगा
 ।

 मूल  बजट  में

 साल  चलने  लगा  |  श्री  भ्  लगाया  गया  हुल्क का ४ करोड़ का  ४  करोड़  रुपये  का  ग्रनुमान

 है  कि  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्कों  से  RoR,  ६४५  सिद्ध  नहीं  gat  at  wa  में  चालू  वर्ष

 करोड़  रुपये  के  राजस्व  की  प्राप्ति  होगी  ।
 इस  स्रोत  से  केवल  १.२६  करोड़  रुपये  की

 यह  रकम  वही  है  जो  मल  बजट  में  थी  ।  ही  करता  हूं  ।  किन्तु  सम्पत्ति-शुल्क की

 पेट्रोलियम  ate  मिट्टी  के  तेल  के  बढ़े  हुए  भराय  प्रायः  सब  की  सब  राज्यों  को  जाती

 उत्पादन  से  जो  कौर  राजस्व  प्राप्त  हुआ  इसलिए  कमी  से  केन्द्रीय  बजट  पर  प्रभाव  नहीं

 उस  का  प्रभाव  चीनी  के  राजस्व  में  करोड़  पड़ता  |  यहां  में  यह  भी  बता  दूं  कि  राज्यों

 साये  की  कमी  कौर  तम्बाक्‌  के  राजस्व  में  के  मघ्य  सम्पत्ति-शुल्क की  प्रय  का

 भी  इतनी  ही  कमी  होने  से  दूर  हो  गया  ।
 संविधान  के  भ्रनुच्छेद

 eee
 के  संसद

 चीनी के  प्रतिशत  इस  कारण  कमी  हुई  कि  ara  वितरण  के  हेतु  निर्दिष्ट



 ५३१  १९५५-५६
 के

 लिये  २८  फरवरी  १९५५  सामान्य  राय-व्यस्क  ५३२

 सी०  डी०

 fea  गये  सिद्धान्तों  के  अनसार  किया  जामा  को  दिया  जाने  वाला  केन्द्रीय

 है  ।  हम  लोग  वितरण-सिद्धान्तों को  निर्दिष्ट  शल्क का  जिस  की  अदायगी को  व्यय

 करने  के  met  पर  विचार  कर  रहे  किन्तु  माना  जाता  »  १८  करोड़  रुपया  कम

 सम्पत्ति-ख़ल्क अधिनियम  के  प्रयोग  का  बहुत  जायगा  ।  दिक्षा  योजनाओं के  निमित्त  ८.  १  ह

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  से  राज्यों  को  को
 ही  सीमित  ज्ञान  होने  से  atk  स्रोत  एवं  संग्रह

 क्षेत्र  श्राघारभत  तथ्य  तथा  wal  के  जाने  वाली  श्रदायगियां केवल  ६  करोड़

 अभाव  जो  योजना  के  निर्माण  केਂ  रुपये तक  ही  क्योंकि कुछ  राज्यों  में

 आवश्यक  .  ait  ऐसा  करना  सम्भव  व्यय  की  प्रगति  धीमी  हुई  है
 ।

 इसी  प्रकार

 नहीं  द्वि  |  अतएव  हम  इस  निचय  पर  पहुंचे  सामुदायिक  विकास  योजनाओं  are  राष्ट्रीय

 हैं  कि  अगले  वित्त  आयोग  कमीशन  )  विस्तार  सेवा  के  हेतु  राज्यों  को  दिये  जाने

 घाले  श्रतदानों में भी ४ में  भी  ४९  करोड़ रुपये  की
 से  इस  प्रदान  पर  परामर्श  देने  के  लिए  कहा  जाय
 भोर  बीच  की  अवधि  में  उसी  धार पर  wad  होने  सम्भावना है  ।  दूसरी  दौर

 झन्तर्कालीन वितरण  किया  जाय  जिस  आधार  राज्यों  के  बाढ़  कौर  सुभिक्ष  सहायता  च्

 राज्यों के  प्राय  कर  के  का  मल  बजट  के  २  करोड  रुपये  से  बढ़  कर

 होता  है  ।  वित्त  योग  इस  अल्पकालीन  ६  करोड़  रुपये  हो  विस्थापितों  पर  होने

 वितरण  का  पुनरीक्षण कर  प्रौढ़  चूंकि  घाले  व्यय  में  ~  लाख  रुपये  की  वृद्धि  हुई

 कुछ  समय  तक  इस  शुल्क  से  बहुत  wae
 at  पांडिचेरी  राज्य  के  व्यय  के  कारण

 संग्रह  होने  की  सम्भावना नहीं
 हों  इसलिए

 केन्द्रीय  बजट  में  ७६  लाख  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 इस  से  राज्यों  वित्तीय  साधनों  में  कोई

 विद्वेष  अन्तर  नहीं  |  राजस्व  के  प्रतिरक्षा  सेवायों  के  व्यय  में  बचत  का

 विविध  शिक्षकों  के  ग्रीन  लगभग  ३  करोड़  मुख्य  कारण  यह  है  कि  बजट  बनाते  समय

 जितना  सामान  प्राप्त  होने  की  प्रत्याशा  थी रुपये  की  वृद्धि  हुई  है
 ।

 उस  की  भ्र पे क्षा  कम  सामान  प्राप्त  है  ।

 श्री  आलोच्य वर्ष  में  £XE  ०८  करोड़  मितव्ययता  के  कारण  भी  मांगों  में  कमी  हुई  ।

 रुपये  के  व्यय  का  श्रीमान  किया  गया  है  जिस  में
 आगामी  वर्तमान  कर-व्यवस्था  के

 से  असैनिक  व्यय  रकम  श्ाघार पर  ४६८  ७६  करोड़ रुपये  के  राजस्व
 245  ०६  करोड़ रुपया  अर्थात  मल

 कौर  Wes.  €3  करोड़  रुपये  के  व्यय  का

 बजट  में  ३.४१  करोड़  रुपये  की  बचत  होगी
 झन मान  है  ।  इस  प्रकार  ३०, १७

 शौर  रक्षा  सेवाओं  के  व्यय  की  रकम  tks,  ०२

 करोड़  रुपया  said  मूल  बजट  में
 रुपये  की  कमी  रह  जायगी  ।

 9%  करोड़  रुपये  की  बचत  होगी  ।  अ्रागामी वर्ष  सीमा-शल्कों  से  १६४५  करोड

 रुपये  की  राजस्व  प्राप्ति

 सैनिक  व्यय  में  जो  बचत  गया  है  जब  कि  चालू  अ  का  संशोधित  ग्रनुमार

 हुई  है  वह  हरनेक  परिवर्तनों  का  परिणाम  है  १८०  करोड़  रुपय  ।  हाल  ही  में  चाय

 जिन  में  से  में  केवल  उन्हीं  का  उल्लेख  करूंगा  निर्यात-शुल्क में  विधि  हो  जाने  से  चाल  वर्ष

 जो  afar  महत्वपूर्ण  हें  ।  तम्बाकू  के  की  ara  की  ११  करोड़  रुपये  का

 शुल्क  जिस  का  उल्लेख  पहले  हो  चुका  है  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  किन्तु  मोटर

 प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  में  कमी  हो  जाने  से  मिटटी के  तेल  ote  oof  चिकनाने



 २८  फरवरी  १९५५  सामान्य  आय-व्यस्क  ५३४:
 ५३३  १९५५-५६  के  लिये

 के  तेलों  का  रायात  घट  वर्तमान  २०  करोड़  रुपये  गयी  जब  कि  इस

 स्तर  का  प्रायः  एक-चौथाई  रह  ay  यह  १७.५  करोड़  रुपये  वृद्धि का

 क्योंकि  बम्बई  में  तेल  साफ  करने  का  दूसरा  कारण  यह  है  fe  निगम  विभाग

 कारखाना  भी  पुरा  उत्पादन  करने  लगेगा
 ।  डिपार्टमेंट  )  द्वारा  संघारित  राजकोष  हुंडियों

 इस  का  परिणाम  यह  होगा  कि  इस  शीर्षक  से  पहले  से  भारिक  प्राप्ति  होगी  ।  सरकारी

 हिसाब  में  प्रायश्चित  चीनी  की  बिक्री  के  लाम के  चालू  वर्ष  के  संग्रहों  की  तुलना  में

 लगभग  २०  करोड़  रुपये  की  कमी  हो  से  भी  में  ८  करोड़  रुपया  राजस्व  में  ले  रह

 हूं  ।  दूसरी  पिछले  दो  वर्षों  में  जो  कुछ किन्तु  इस  राजस्व  का  एक  बड़ा  भाग

 gent  से  प्राप्त  हो  जायगा
 ।

 चालू  वर्ष  की  gat  है  उस  को  देखते  हुए  में  पाकिस्तान  द्वारा

 अपेक्षा  चीनी  के  रायात  में  भी  कमी  होने  देय  विभाजन  ऋण  की  अदायगी  के  लिए

 की  झामा  है  ।  परिणाम  यह  होगा  कि  झ्रागामी  कोई  रकम  नहीं  ले  रहा  हूं  ।  जैसी  कि

 aq  सीमा-शुल्कों से  होने  वाले  राजस्व  में  मुझे  अ्रगले  वर्ष  कोई  निबटारा

 १५  करोड़  रुपये  की  कमी  रहेगी  |  चालू  वर्ष  के  तो  में  wrt  संशोधित  अनुमानों  में  उक्त

 ऋण  की  रकम  को  सम्मिलित  कर  लूंगा  ।
 १०३.  ६५  करोड़  रुपये  के  संशोधित

 की  तुलना  में  श्रागामी  वर्ष  उत्पादन  शुल्क  से  अ्राग।सी  वर्ष  WEG, ER €३  करोड़  रुपया

 प्राप्त  होने  वाला  राजस्व  R3  oe  करोड़  व्यय  होने  का  अनुमान  है--प्रतिरक्षा  सेवा

 रुपये  रखा  गया  है  इस  वृद्धि  का  एक  बड़ा  कारण
 के  अ्रधीन  RO’, Rs  करोड़  रुपया  AK

 यह  है  कि  देश  में  पहले  से  मिट्टी  का  तेल  नागर  के

 VLR FUT | २५  करोड़ शर  पेट्रोल  पैदा  होन ेसे  इन  वस्तुयें के

 उत्पादन-शुल्कों  से  प्राप्त  होने  वाल  राजस्व  में

 भी  वृद्धि  aren  है  कि  तम्बाकू
 चालू  ay  के  संशोधित  अनुमानों  की

 अपेक्षा  प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  अनुमित  व्यय  में
 शुल्क  से  भी  ३.३  करोड़  रुपये  की

 प्राप्ति  होगी  कौर  उत्पादन  में  सुधार  होने  से
 YEE  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  दिखलायी

 चीनी  उत्पादन-शुल्क  से  भी  १  ,  ५  करोड़  रुपये  गयी  है  ।  यह  वृद्धि  जल  सेना

 वायु  सेना  के  सामान्य  विस्तार  कार्यक्रम  श्र
 की  अधिक  प्राप्ति  होगी  ।  प्राय  कर  के  अधीन

 चालू  वर्ष  की  भांति  शभ्रागामी  वर्ष  भी  १६५
 नवीन  निवृत्ति वेतन  संहिता  पेंशन

 करोड़  रुपये  की  राशि  दिखलायी  गयी  है  ।  कोड )  के  प्रख्यापन तथा  उन  कर्मचारियों  को

 निवृत्ति  वेतन  सम्बन्धी  कुछ  लाभ  प्रदान  करने
 बकाया  रकमों  की  क्रमिक  अ्रदायगी  के

 जितने  संग्रह  की  की  गयी  थी  उस  में
 के  कारण  हुई  जो  पहले  थोड़ी  अवधि  के  लिए

 नियुक्त  किये  गये  किन्तु  बाद  में  लम्बी
 हाल  में  कुछ  कमी  हुई  किन्तु  मुझे  ara  है

 कि  सामान्य  संग्रह  में  सुधार  होने  पर  यह  कमी
 अवधि

 तक
 रखें  गये

 |
 स्थल  सेना

 के
 कुछ

 आ्राधुनिकीकरण कार्यों  के  लिए  यद्यपि  सारभूत
 पूरी  हो  जायगी

 ।  सम्पत्ति-शुल्क से  arm

 रकमें  सम्मिलित  की  गयी  हें  फिर  भी  उस  के
 वर्ष  ३  करोड़  रुपये  के  राजस्व  की

 जैसा
 कि

 में  पहले  ही  संकेत  कर  चुका
 बजट  में  वास्तव  में  लगभग  १  करोड़  रुपये

 की  कमी  हुई  है  ।  दूसरी  feat  में
 हूं  यह  प्रायः  सब  का  सब  राज्यों  को  चला

 जायगा
 |

 चल  मुद्रा  )  कौर  टकसाल
 व्ययता  करने  के  कारण  ही  ऐसा  सम्भव  हो

 सका  है  |  यद्यपि  वर्तमान  परिस्थितियों में

 के
 भ्रमित

 सरकार  को  दी  जानें  वाली  रिज़वी  प्रतिरक्षा  सेनाओं  की  शक्ति  में  किसी  प्रकार

 बैंक के  लाभ  की  रकम  आगामी वर्ष  के  लिए  की  कमी  की  करना  यथा थें ता  नहीं

 669  L.S.D.
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 सी०  डी०  देशमुख

 फिर  भी  हम  पहले  से  भ्रच्छे  संरक्षण  में  ने  पिछले  साल  बजट  चर्चा  के  समय  कहा

 कर्मचारियों के  खपत  के  पृथक्करण  की  आवश्यकता के  सम्बन्ध  में

 में  कमी  तौर  दुरुपयोग  से  बचे  रह  कर  किसी  प्रकार  का  मतभेद  नहीं  किन्तु  एक

 सम्भव  अधिक  से  अधिक  मितव्ययता करने  daria तथा  सुस्थापित  व्यवस्था  में

 का  प्रयत्न  कर  रहे  हें  ।  मितव्ययता  का  आन्दोलन  ऐसा  आधारभूत  जिस  का  प्रभाव

 उद्यम पु वक  चलता  रहा  कौर  चलाया  जा  रहा  केन्द्र  atc  राज्यों  दोनों  पर  पड़ता  केवल

 है  मुझे  ज्ञात  है  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  केਂ
 mea  में  ही  पूरा  किया

 रजा
 सकता  है  जिस  से

 मेरे  सहयोगी  इस  fear  में  बराबर  ध्यान  प्रशासन-व्यवस्था में  बाधा  न  पड़े  ।  वित्त

 देते हैं  ।  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक

 लर  ऐण्ड  प्राधिकर-जनरल  से  ..  करता

 रहा  है  प्रथम  प्रयास  के  रूप प्रतिरक्षा  सेवायों  को  जो  सामान  चाहिए

 उस  का  उत्पादन  करने  में  भी  भारत  में  विद्वेष  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  १  अप्रैल

 प्रगति  हुई  है  ।  जेसा  कि  संदन  को  ज्ञात
 १९५५  से  खाद्य  श्र  पुनर्वास  में  इस

 सुधार  का  समावेश  किया  जाय
 ।

 इस  निश्चय पिछले  साल  सरदार  बलदेव  सिह  की  अ्रध्यक्षता

 में  एक  समिति  इस  बात  की  छानबीन  करने  के  के  ्  विभिन्न  मंत्रालयों  में  विभागीय

 लिए  नियुक्त  की  गयी  थी  fer  सैनिक  सामग्री  हिसाब  खाता  कार्यालय  संगठित  किये  जा

 रहे  हें  ।  प्रारम्भ  में  इन  कार्यालयों  केਂ  लिए
 बनाने  के  हमारे  कारखानों  का  संगठन  किस

 प्रकार  का  है  उन  की  उत्पादन  की  विधि  भारतीय  लेखा-परीक्षा विभाग  से  अतिरिक्त

 are  प्रणाली  क्या  है  जिस  से  कि  उन  के  कार्यों
 कर्मचारी  लिये  जायेंगे  ae  यह  योजना

 नियंत्रक-महालेखा परीक्षक  के  सतत्‌  ह का  विस्तार  कौर  उन  के  संचालन  में  मितव्ययता

 की  जा  सके  ।  समिति  ने  हाल  ही  में  waar  से  परिचालित  की  जायगी  ।  राज्यों  से  सम्बन्ध

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  जिस  पर  सरकार  रखने  वाले  हिसाब  खातों  के  विषय  में  भी

 विचार कर  रही  है  ।  विद्युदणु  ऐसा  ही  परिवर्तन  करने  के  उद्देश्य  से

 साज-सज्जा  के  निर्माण  के  लिए  एक  कारखाने  महालेखा  परीक्षक  राज्यों  से  पत्रव्यवहार

 की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  कुछ  प्रकार  कर  रहे  हें  श्र  आशा  है  कि  आगामी  वित्त  वर्ष

 का  सामान  भी  भारत  में  ही  तैयार  करने  की  में  कुछ  राज्यों  में  भी  इसी  प्रकार  का  समारम्भ

 योजनाओं पर  विचार  हो  रहा  उद्देश्य यह  सम्भव हो  सकेगा  ।

 है  कि  हम  अधिक  से  अधिक  वस्तु ग्र ों  के  सम्बन्ध

 आगामी  वर्ष  सैनिक  व्यय में  आात्मभरित बन  सकें  ।

 में
 ३८.१९

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  दिखलायी

 असैनिक  व्यय  का  उल्लेख  गयी  है
 ।

 अधिकांश  वृद्धि  विकास  व्यय  के  लिए

 अपेक्षाकृत  बड़ी  घन  रादियां  प्रदान  करने  केਂ करने  से  पहले  में  यह  बताना  चाहता  हुं  कि

 १  EU  से  हम  लेखा-परीक्षा  कारण  हुई  है  यह  योजना  के  aq

 को  हिसाब  खातों  में  अ्रनिवायं  भी  है  ।  सदा  की  war

 से  पृथक्‌  करने  का  कार्य  प्रारम्भ  कर  रहे  हैं  ।
 wat  परिवर्तनों

 का
 विशेष  ate  पुरा  ब्यौरा

 इस  सम्बन्ध  में  सावंजनिक  खाता  समिति  व्याख्यात्मक ज्ञापन  में  दिया  गया  है  ।  यहां  में

 केवल  उन्हीं
 का

 उल्लेख  करूंगा  जो  भ्रपेक्षाकृत श्रकाउण्ट्स  बराबर जोर

 डालती  रही  जो  उचित  ही  था  ।  जैसा  कि  अ्रधिक  महत्वपूर्ण  हैं  ।
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 राष्ट्र-निर्माण ate  विकास  सेवाओं  पर  केਂ  लिए  राज्यों के  अनुदानों  में ५०  लाख  रुपये

 कुल
 ७५.  ३

 करोड़  रुपया  व्यय  जब  कि  की  वृद्धि  कौर  पिछड़े  वर्गों  के  सामाजिक

 चालू थ  में  ५०  .  ६९  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  कल्याण  तथा  मंगल  के  हेतु  दिये  जाने  वाले

 है  ।  दूसरे  शीर्षकों  से  ४.६  करोड़  रुपये  का  अनुदानों  में  १.१  करोड़  रुपये  की  वृद्धि

 हुई  है  ।  इस  प्रकार  आगामी  वर्ष  के  लिए होने  पर  भी  वृद्धि  9 , 08  करोड़

 रुपये  की  होगी  ।  इस  प्रकार  शिक्षा  विषयक  विकास  सेवाशर्तों  के  निमित्त  जो  कुल  भ्र ति रिक्त

 बजट  ७.  २  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  से  १८. २१  व्यवस्था  की  गयी  है  उस  का  औसत  लगभग

 करोड़  रुपये  का  हो  गया  है  जिस  में  से  १०  करोड़  २९.२७  करोड़  रुपये  तक  पहुंचता  है  |

 रुपये  की  व्यवस्था  सामाजिक  कौर

 माध्यमिक  दिक्षा  के  निमित्त  राज्यों  को  असैनिक  व्यय  की  शेष  वृद्धि

 अनुदान  देने  के  लिए  ३.४५  करोड़  रुपया
 ३  करोड़  रुपये  की  राशि  चावल  के  वर्तमान

 भंडार  की  बिक्री  से  होने  वाले  प्रत्याशित  are विश्वविद्यालय  अनुदान  avant

 ग्रान्ट्स  कमीशन  )  के  लिए  कौर  १  .  २६  करोड़  की  पूर्ति  में  बट्टे  खाते  की  पहली  किस्त  का

 रुपया  अनुसूचित अनुसूचित  शभ्रादिम  द्योतक  है  ।  जेसा  कि  में  पहले  बता  चुका

 सरकार  के  पास  लगभग  १४५  लाख  टन  का जातियों  are  दूसरे  पिछड़े  वर्गों  के  विद्यार्थियों

 को  छात्रवृत्तियां देने  के  लिए  है  ।  वैज्ञानिक
 अ्रन्न-भंडार  जिस  में  अधिकांश  चावल

 विभागों  शर  अनुसंधान  योजनाओं  के  व्यय  होगा
 ।

 यह  पिछले  जुलाई  महीने  में

 विनियंत्रण  होने  राज्यों  से  लिये में  २.०१  करोड़  रुपये  की  चिकित्सा

 गये  भंडारों  तथा  सरकार  से आर  लोक  स्वास्थ्य  सेवायों  के  व्यय  में  १  .  €  ६

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  श्र  कुटीर  तथा  छोटे
 किये  गये  करार  के  अधीन  बर्मा  से  मंगाये

 गये  चावल  से  मिल  कर  बना  है  ।  हाल  ही  में
 परिमाण  के  उद्योगों  के  विकास-व्यय  में

 २.२३

 मूल्यों में  जो  गिरावट  पायी  है  उस  को  देखते
 करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होगी

 ।
 खादी  तथा

 हथकरघा  उद्योग  केਂ  विकास  के  लिए  ४.  २४५  हुए  इस  भंडार  की  बिक्री  जिस  में  दो  या

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  जो  मिल  तीन  साल  लग  काफ़ी  घाटा  रहेगा

 are  यद्यपि  घाटे  की  सीमा  का  ठीक के  कपड़े  पर  लगाये  गये  विशेष  उप-कर  निधि

 से  दी  जायगी  ।  राष्ट्र-निर्माण तथा  विकास  अ्रनुमान  सम्भव  नहीं  फिर  प्रचलित

 सेवाओं  के  २०.०१  करोड़  रुपये  की  मूल्यों  के  घाटे  की  रकम  Ls  करोड़

 रुपये  तक  पहुंच  सकती  है  ।  यह  घाटा  उन वृद्धि  के  जिस  का  उल्लेख  पहले

 किया  जा  चुका  सामुदायिक  विकास  राज-सहायताश्रों से  भिन्न  जो  युद्ध  के  बाद  के

 नां  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवाओं  व्यय  में  दी  जाती  थीं  कौर  जो  मूल्य-नियंत्रण

 are  राशन-व्यवस्था का  एक  रंग  थीं  ।  यह में  ४.४४  करोड़  रुपये  की  aril

 विकास  योजनायें  को  वित्तापोषित  करने  के  तो  प्रत्यक्ष  व्यापारिक  घाटा  है  जो  चालू  वर्ष

 लिए  wad  विधान  मंडलों  वाले  भाग  ग  की  विशिष्ट  परिस्थितियों से  उत्पन्न  gar  है

 जब  किਂ  फसल  weal  होने  ak  नियंत्रण  त
 के  राज्यों  के  भ्र तु दानों  में  २.४१  करोड़

 रुपये  की  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों
 रहने  से  हमें  बहुत  बड़ा  भंडार  बनाये  रखने

 की  आवश्यकता पड़ी  जिस  जमा  रहने

 शौर  भ्रनुसूचित  क्षेत्रों  के  विकास  के  अनुदानों
 जल्दी  ही  खराब  हो  जाने  की  आशंका  है  ॥

 में  ८१  लाख  रुपये  की  fra  आयोग  के  खाद्य  स्थिति  में  सुधार  होने  भविष्य  में

 पंचाट के  झ्रनुसार  प्राथमिक  दिक्षा  के  विकास
 इस  प्रकार  के  बड़े  घाटों  की  ब्राश्नका  नहीं है  ।
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 यदि  सभी  घाटों  तत्काल  राजस्व  पर

 लाद  दिया  जाय  तो  राजस्व  बजट  का  स्वरूप  awaral  के  विस्तार  के  लिए  १.  २७

 बिलकुल  ही  बिगड़  जायगा  ।  में  यह  वांछनीय  करोड़  रुपया  नागर-निर्माण-कार्यों  के  लिए  है  ।

 कौर  areas  समझता  हूं  कि  इन  घाटों  को
 पूंजी  परिव्यय  के  लिए  चालू  साल  के

 एक  उचित  waft  में  राजस्व में  प्रसारित
 बजट  में  १४४५.  ७५  करोड़  रुपये  के  व्यय  की

 कर  दिया  जाय  ।  हानि  की  अन्तिम  रकम  व्यवस्था की  गयी  थी  ।  2i9t  क. ॥  करोड़

 मालूम  न  होने  घाटा  पुरा  करने की
 रुपये  के  व्यय  का  लगाया  गया  है

 ।
 म  न  राजस्व  बजट  में  ३  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था की  है  ।  १.  ३४  करोड़ रुपये
 यह  सरकारी  व्यापारिक  योजनाओं

 के  अधिकांश  में  राज्य  सरकारों  से
 की  व्यवस्था  कुछ  व्यय  को--जो  प्रारम्भ

 चावल  के  भंडार  खरीदने  ६१  ५९  करोड़
 में  पूंजी  खाते  में  डाला  गया  ~e II— UIT A में

 पहली  किस्त  के  रूप  में  डालने  के  उस
 रुपया  भ्रमित

 लग
 जाने  के  कारण  हुई  किन्तु

 दूसरी  मदों  में  २८  .  ८०  करोड़ की  बचत  होने
 प्रबन्ध  के  प्रसाद  की  गयी  है  जिस  का  में

 के  कारण  इस  में  कुछ  कमी  हो  गयी  ।  हिन्दुस्तान
 ने  पिछले  साल  उल्लेख  किया  था  |  प्रतिमान

 है  कि  उस  प्रबन्ध  के  भ्रन्तगंत  उन  चारों
 स्टील  लिमिटेड  के  हिस्से  खरीदने  की  सम्भावना

 बजट  में  १०  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 आवासन  स्थानीय  निर्माण
 की  गयी  किन्तु  इस  वर्ष  इस  व्यवस्था  का

 कार्यों  के  गाडगिल  समिति  के  अधीन
 उपयोग  नहीं  किया  जायगा  ।  इमारतों

 अनुदानों  ौर  सरकार  द्वारा  विस्थापितों  के
 wit  सड़कों  के  निर्माण  की  गति  धीमी  होने

 क्षतिपूरण--का सम्पूर्ण  व्यय  इस  साल  १६  ३६
 के  कारण  नागर-निर्माण कार्यों  के  ada

 करोड़  रुपया  जो  शझ्रागामी  वर्ष  के

 प्रारम्भ  १५  वर्ष  की  झ्र वधि  में  राजस्व
 लगभग

 ७
 करोड़  रुपये  की  बचत  हुई  है  ।

 ऐसे  ही  कारणों  से  औद्योगिक  श्रावासन
 में  डाला  जायगा  |  इस  के  हम

 नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  के  परामर्श
 अनुदानों  में

 ४
 करोड़  रुपये  की

 पूंजी-परिव्यय  में  लगभग  ¥.0  करोड़  रुपये
 ग्राम्य  जल  पूति  व्यवस्था  कौर  सफाई  की

 योजनाओं  को  उसी  प्रकार  व्यवस्थित  करने  की  बचत  हुई  है
 ।

 का  निश्चय  किया  है  क्योंकि  ये  भी  उसी  प्रकार  भ्रामक  वर्ष  के  लिए  R233  करोड़

 की  हैं
 ।

 ये  योजनाएं  इसी  वर्ष  प्रारम्भ  की  रुपये  के  पूंजीगत  व्यय  का  अनुमान  लगाया

 गयी  हैं  शौर  पहले  वर्ष  ८१  लाख  रुपया  खच  गया  है  जिस  में  २९  करोड़  केन्द्रीय

 होने  का  अनुमान  है  ।  यह  सारा  व्यय  १४  वर्ष

 की  प्रवधि  में  राजस्व  में  डाला  जायगा  में  गेहूं  का  सामान्य  आयात  करने  के  निमित्त

 सरकारी  व्यापारिक  योजनाओं  के  लिए  है  । जेसा  कि  पहले  बताया  गया  प्रगले  साल

 १,  ३४  करोड़  रुपया  राजस्व के  खर्च  खाते  जैसा  कि  में  ने  पहले  बताया  योजना  के

 में  जायगा  |  वृद्धियाँ  में  भ्रान्ति  वर्ष  में  धिक  परिव्यय  अनिवार्य  है  ।

 १.५५  करोड़  रुपया  वह  है  जो  राज्यों

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  में  उन  रेलों  के  लिए  चालू  वर्ष  के  करोड़

 के अंग  के  रूप  में--तम्बाकू  उत्पादन-शुल्क  रुपये  के  व्यय  की  तुलना  में  ६६  करोड़  रुपये

 की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  रेलों  की  पंच  वर्षीय से  ग्रा गामी  वर्ष  राजस्व  में  वृद्धि  होने  के

 दिया  १.  ४६  करोड़  रुपया  उत्तर-पूछ  योजना की  afl में  ४००  करोड़
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 झपटे  के  व्यय  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  जिस  करोड़  रुपये  के  पंजी  परिव्यय  का  अनुमान

 में  से  ३२०  करोड़  रुपये  रेलों  को  शापने  निजी
 जब  कि  चाल  वर्ष  में  22.08  करोड़ श्पष

 साधनों  से  प्राप्त  करनें  थे  ।  यद्यपि  पांच  वर्ष  की  व्यवस्था  है  ।  यह  वृद्धि  पूंजी  परिव्यय

 को  चालू  वर्ष  से  वर्ष  में  ले  जाने की  में  सम्पूर्ण  मूल

 योजना से  केवल  कुछ  श्रमिक
 इस  सामान्य  विस्तार  कार्यक्रम  के  कारण

 अवघि  रेलों  के  अपने  साधनों  में  कुछ
 कमी  है  ।

 हुई  है
 ।

 यही  कारण  है  कि  भ्रामक
 वर्ष

 के  अभी  पंजी-परिव्यय के  लिए

 लिए  रेलों  को  पहले  से  बड़ी  रकम  दी  गयी  है  ।
 व्यवस्था  का  उल्लेख  किया  गया  है  उस  के

 aaa  है  कि  विस्थापितों को  नकदी  तथा
 अतिरिक्त  अनुमानों  ewe  करोड़ रुपये

 सरकारी  सम्पत्ति  र  उद्धार  ऋणों  से  शक्ति
 की  मूल  व्यवस्था की  तुलना  राज्य  सरकारों

 के  रूप  में  दी  जाने  वाली  क्षतिपूर्ति  की  रकमें  शर  दूसरों  को  अधिकांश  में  उन  की  विकास
 ३१  करोड़  रुपया  होगी  जिस  में  से  लगभग

 योजनाओं  के  हेतु  ऋण  रूप  में  देने  के

 QU,  करोड़  रुपया  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  की  इस  साल  का  ३०६  करोड़  रुपया  शर

 बिक्री  की  रकम  से  पूरा  किया  साल  का  ३५४५  करोड़  रुपया  सम्मिलित  है  |

 चाल वर्ष  के  oll  करोड़  रुपये  के  परिव्यय
 इन  उद्धार  ऋणों  का  सविस्तार  विवरण

 की  तुलना  में  लगभग  २१  करोड़  रुपये  की  व्याख्यात्मक ज्ञापन  में  दिया  गया  है  ।

 रकम  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  लगाने

 के  लिए  ५  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  गयी  चाल  वर्ष  के  बजट  २३६  करोड़

 जो  इतनी  ही  रकम  के  उद्धार  के  रुपये  के  सम्पूर्ण  घाटे  को  राजकोष  हुण्डियों

 अतिरिक्त  है  ।  हैदराबाद  नोट  निगम  के  लिए  से  पूरा  करने  की  व्यवस्था  थी
 ।

 संशोधित

 परिसम्पद  के  रूप  में  जो  हैदराबादी  अनुमानों  के  प्राधा  पर  सम्पूर्ण  घाटा  २०८

 प्रतिभूतियां  हैं  उन  के  बदले  fers  बैंक  ग्राफ  करोड़  रुपये  का  रह  जायगा  |  चूंकि  पूर्वे

 इण्डिया को  आगामी ay  ७  .  ७  करोड़  रुपया  ५०  करोड़  रुपये  की  न्यूनतम  रकम
 जिस

 देय  क्योंकि  यह  निर्गम  बंक  के  हाथ  में  का  बनाये  रखा  जाना  भ्रावश्यक  लगभग

 चला  गया  है  ।  राज्य  के  परिसम्पद  )  १५  करोड़  रुपया  कम  इसलिए  राजकोष

 शर  दायित्वों  के  बटवारे  हुंडियों  का  विस्तार  २२०  करोड़  रुपये
 तक

 &  निबटारे  के  at  के  रूप  में  यह  निश्चय  पहुंचेगा  ।

 किया  गया  है  कि  उन  हैदराबादी  प्रतिभूतियों
 इस  वर्ष  सरकार  प्रतिशत

 का  दायित्व  भारत  सरकार  ग्रहण  करेगी
 राष्टीय  योजना  geey are Fear t जारी  किया

 जिन्हें  राज्य  सरकार  द्वारा  समाहार  से
 यह  ऋण  केन्द्रीय  शर  राज्य  सरकारों

 दोनों

 अपनी  tae fa  के  प्रसार  के  लिए किया  गया  था  ।  नागर  की  झ्रावस्यकता पूरी  के  लिए  संयुक्त  ऋण

 कार्यों  के  सलिए  इस  at  के  av  गर  ज
 था  |  इस  का  प्रिया  स्वागत  हुमा  शरर

 की  तुलना  में  ३२  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था
 की  रकम  १५८  करोड़  तक  पहुंच  गयी  जिस  में

 से  Rau  करोड़  रुपया  उन  राज्यों को  उधार
 की  गयी  है  जिस  में  उस  सरकारी  सम्पत्ति

 का  समायोजन  सम्मिलित  नहीं  जो  क्षति  दिया  गया  जो  प्रिया  वे  पथक  रूप  से  स्वयं

 बाजार  से  ऋण  लेते  ।  छोटी  बचतों  की  योजना
 पूति  योजना  के  रंग  के  रूपमें

 विस्थापित

 में  भी  उल्लेखनीय  प्रगति  हो  रही  है
 ।

 सामान्य व्यक्तियों  को  हस्तान्तरित कर  दी  गयी  है  ।

 आगामी  ी  प्रतिरक्षा  व्यवस्था  पर  २२.३७  अधिकत  अभिकरण  प्रणाली
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 के

 लिये

 बार  इस  बात  की  सम्भावना  दिखायी  दे  रही ato  डी०  देशमुख  |

 एजें  ही  सिस्टम )  के  अनुसार  एजेन्टों  हू  कि  हम  ४५  करोड़ रुपये  के  वार्षिक  wet

 को  पार  कर  जो  छोटी-छोटी  बचतों
 कौ  नियुक्तियां  होती  जा  रही  gi  राज्य

 सहकारो ंके  सहयोग से  इस  आन्दोलन को  कें  संग्रह  के  लिए  कुछ  वह  पहलें  निर्दिष्ट  किया

 गया  था  ।  यद्यपि  यह  स्थिति  उत्साहवर्धक ग्राम्य  क्षेत्रो ंमें  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किये

 जा  रहे  भ्रनेंक  राज्यों  में  बचत-पत्र  हैं फिर  भी  में  अधिक  प्रयत्न
 के  लिए

 सार्टिफिकेट  )  बेचने  के  लिए  पंचायतों  और  तथा  इस  आन्दोलन  को  बढ़ाने

 इस  कें  द्वारा  देश के  विकास  ake  समृद्धि के दूसर  जसे  परिश्रमी  बंगाल  में

 यूनियन  बोर्डों  के  अध्यक्षों की  नियुक्तियां हो  हेतु  विशाल
 dat

 देनें  के  प्रत्येक

 व्यक्ति  से  हार्दिक  सहयोग  प्रदान  करनें  की
 चुकी  हूं  और  दूसर  राज्यों  में  भी  ऐसी  ही

 ग्राम्य  भ्र भि करण  प्रणाली का  विस्तार  करने  airs  करता  हुं  ।  देश  की  भ्रम-व्यवस्था  कें

 की  व्यवस्था  की  जा  रही  हे  ।  केन्द्रीय  परिषदों  लिए  छोटी-छोटी  बचतें  सदा  ही  श्रावक

 हें  और  विकट  योजनाओं  की  पूर्ति  के समिति  के  तत्वावधान  जिसका  हाल  ही

 में  विस्तार  किया  गया  *'महिला  बचत  जिन  के  लिए  अधिक  से  श्रमिक  धन  जुटाने

 भ्र।न्दोलन  सेविंग्स  की  श्रावस्यकता  ह  इन  बातों  का  महत्व

 इस  समय  और  भी  बढ़  war हे  । इस  बचत  आन्दोलन  न  केवल  वास्तविक

 धन-संग्रह  बल्कि  इसके  सन्देश  को  फला

 कर  मूल्यवान  सहायता  दे  रहा है  ।  बचत-पत्रों  किन्तु  उद्धार  ऋण  छोटी-छोटी

 की  बिक्री के  लिए  १०० से  भ्रमित  स्वेच्छा प्रेरित
 बचतों  से  जो  वृद्धि  हई  उस  का  परिणामਂ

 अंशतः  इसलिए  घट  गया  कि  पूंजीगत  व्यय - सामाजिक  और  महिला  संगठन  नियुक्त  किये

 और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिय  गये  उद्धार
 जा  सक ेहें  और  शप्रान्दोलन ਂ  के  तत्वावधान

 ऋण  की  रकम  बढ  गयी  अ्रौर  उस  के  साथ
 करोड  अधिक  इकट्ठा  कियां

 ही  इस  वर्ष  प्रत्याशित  विदेशी  सहायता  में
 जा  चुका है  ।  आलोच्य  at  में  सरकार  ने

 योजना के  अधीन  और  rae  निकाल े1
 २३  करोड  की  कमी  हो  गयी

 पहला  इस  दस  वर्षीय  राष्ट्रीय  बचत-पत्रों

 के  रुप  में  हे  ये  बचत-यत्र  छोटी-छोटी  बचत

 करने  विशेषतः  ग्राम्य  क्षेत्रों  के  लिए  है

 प्रगामी  वर्ष  का  सम्पूर्ण  घाटा  लगभग

 ३४०  करोड  रुपये  आं  गया हे
 इस  कमी  का

 और  राष्ट्रीय  बचत-पत्रों  की  अपेक्षा  इन  पर
 कारण  राजस्व  कौर  पूजी  बजटों  में  विकास

 अधिक  ब्याज  मिलता है
 ।  यद्यपि  ये  मूलतः  व्यय  के  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक  व्यवस्था हें  ।

 राष्ट्रीय  योजना  ऋण  के  पूरक  रुप  में  अ्रागामी  एक  उद्धार  ऋण  2.0
 चालित  किये  गये  किन्तु  इनकी  बिक्री  दत  रकम
 जारी  रखी  गयो  हे  ।  दूसरा  निवेश  पन्द्रह  ६०  करोड  रुपय  ऋण  करना पड  गा  और

 वर्षीय  वार्षिकी  बचत-पत्र
 हें

 जिन  का  veer  एक  दूसरे  Cyl  प्रतिशत  उद्धार  ऋण

 उन  लोगों  को  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करना  जिस  की  रकम  ९  करोड

 है  जो  अपन  और  अपने  शभ्राश्रितों के  रुपय ेहै  अदायगी  वैकल्पिक ह
 ।  आगामी

 एक  पिण्ड  राशि  निवेशਂ  से  नियमित  मासिक  वर्ष  इन  दोनों  ऋणों  को  wer  कर  देने  की

 धन  की  व्यवस्था  करना  चाहते  saree की  गयी  ह  ।  १२५  करोड  रुपये  के

 इन  सब  प्रयत्नों  के  परिणाम  स्वरूप  पहली  नये  बज़ार  ऋण  की  व्यवस्था  की  गई  ह  ॥.
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 चाहिए  भी  ।  योजना  के  परिणामस्वरूप अगले  वर्ष  छोटी-छोटी बचतों  की  रकम

 ५२  करोड़  रुपये  कौर  विदेशी  सहायता  की  श्री-व्यवस्था  की  उत्पादन-क्षमता

 रकम  ७४  करोड़  रुपये  रखी  गयी  है  ।  देय  बढ़ती  रही  है  कौर  वर्तमान  मूल्य  तथा

 ऋण  तथा  प्रेषणाएं  शीर्षक  के  प्राय  नियोजन  परिस्थिति को  देखते  हुए  मुझे

 विविध  लेन-देनों  को  ध्यान  में  रखते  विश्वास  है  यद्यपि  झपने  साधनों  का

 श्रचिकतम  विस्तार  करने  की  दिशा  में  हमें
 सम्पूर्ण  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  राजकोष

 कोई  प्रयत्न  उठा  न  रखना  इस
 हुण्डियों  में  ३४०  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  करने

 की  झावइ्यकता  पड़ेगी  ॥  परिमाण  के  बजट  घाटों  से  मुद्रा-स्फीति के

 किसी  गम्भीर  संकट  की  झ्राशंका  नहीं  की

 झ्रागामी  वर्ष  की  mare  स्थिति  का  जा  सकती  ।  इतने  पर  में  सदन  को

 सारांश  यह  है  :  सरकार को  राजस्व  की  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  स्थिति  पर  निरन्तर

 कमी  की  पूर्ति  के  लिए  ३०  करोड़  रुपये  सावधानी  के  साथ  दृष्टि  रखी  जायगी  ak

 पूंजी  परिव्यय  तथा  राज्य  सरकारों  यद्यपि  सरकार  वह  खतरा  उठायेगी  जो  किसी

 भी  महत्वपूर्ण  विकास  प्रयत्न  से  waa

 को  वित्तपोषित करने  के  लिए  ५७८
 रूप  से  जड़ा  ea  फिर  भी  वह  खतरा

 करोड़  रुपये  की  कौर  परिपक्व  देय  ऋण  की
 ऐसा  होगा  जिस  के

 सम्बन्ध
 में

 सतर्कता  के

 अदायगी  के  लिए  ६९  करोड़  रुपये  की  साथ  विचार  कर  लिया  गया  होगा  ।

 कता  है  ।  इस  की  पूर्ति  के  लिए  वह  बाजार  ऋण
 अब  में  आगामी  वर्ष  के  बजट  प्रस्तावों

 से  १२५  करोड़  रुपये  कौर  छोटी  बचतों  से

 २  करोड़  रुपया  प्राप्त  होने  की  करती

 है  ।  झ्रागामी  वर्ष  के  लिए  प्रत्याशित  विदेशी
 में  पहले  बता  चुका  हुं  कि  भ्र गले  साल  के

 सहायता  की  रकम  ७४  करोड़  रुपये  है  तथा  राजस्व  खाते  का  ३० '  १७  करोड़

 अन्य  विविध  देय  ऋणों  शर  प्रेषण  लेन-देनों  रुपये  झांका  गया  है  सम्पूर्ण  घाटा

 से  ८६  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति हो  सकती  है  ।  ३४०  करोड़  रुपये  का  ।  अब  मेरे  सामने  समस्या

 इस  बजट  को  सन्तुलित  करने  प्राप्त  यह  है  कि  इस  घाटे  का  कितना  भाग  अतिरिक्त

 साधनों  में  ३४०  करोड़  रुपये  का  श्रभावਂ
 करों  से  पूरा  किया  जाय  |

 रह  जायेगा  ।  चूंकि  रोव ड़
 बाकी  में  ऐसी  कोई

 रकम
 न

 रह  जायगी  जिसे  निकाला
 जा  मोटे  तौर  पर  में  कह  सकता  हुं  कि  राजस्व

 इसलिए  इस  सारे  प्रभाव  की  पूर्ति  के  लिए  खाते  के  घाटे  का  यक  बहुत  बड़ा  कारण  चालू

 राजकोष  हुण्डियां  जारी  की  जायेंगी
 ।  खाता  है

 ।
 मेरे  fear  बुद्धिमानी की  बात

 यह  है  कि  जहां  तक  हो  सके  चालू  खर्च  को

 चालू  झर  वर्ष  के  बजट  के  भारी  चल
 नत  स  ही  पूरा  किया  जाय  ।  दूसरी

 घाटे  को  हमारी  विकास  सम्बन्धी  बातें  भी  जिन  का  उल्लेख  में  क  aa  कर

 ताओं  तथा
 जो  यह  बतलाती  हैं

 कि
 करों  में  वृद्धि

 एवं  विदेशी  विनिमय  जैसे  विविध  झ्राथिक  करने  की  आवश्यकता है  ।  राजस्व  खाते  के

 निर्देशकों  की  दृष्टि  से  देखा  जाना  चाहिए
 ।

 घाटे  के  एक  बड़े  भाग  को  में  नये  कौर  अतिरिक्त

 मेरे  विचार  ये  सब  इस  बात  का  संकेत  करों  से  पूरा  करना  चाहता  हूं  ।  इतने पर

 करते  हैं  कि  हम  भ्र  भी  भ्रमित  साहस  के  सम्पूर्ण  घाटे  के  जिस  भाग  को  नये  या  अतिरिक्त

 करों  से  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता  वह  भी
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 सी०  डी०

 काफी  बड़ा  जेसा  कि  में  ने  at
 art  ने  अरपना  कार्य  ger  कर  लिया

 उस  की  रिपोर्ट  पिछले  दिसम्बर  के  प्रारम्भ
 भाषण  में  पहले  बताया  वर्तमान

 वातावरण  में  उतना  बड़ा  मेरे  क्वार  में  सरकार  के  पास  पहुंच  गयी
 ।

 यह  रिपोर्ट

 निरापद  है  घौर  उचित  भी  ।  एक  बहुत  बड़ा  कौर  ऐतिहासिक  आलेख  है

 जिस  का  सम्बन्ध  कर-व्यवस्था के  समस्त

 माननीय  सदस्य  पूछ  सकते  हें  कि  यदि  राज्यीय  ate

 योजना  की  alana वर्तमान  से  है  तथा  ara  ने  भ्र पनी  सिफारिशों  में

 आधिक  स्थितियों  को  देखते  हुए  कुल  मिला  बहुत  ही  विस्तृत  क्षेत्र  को  सम्मिलित  किया  है  ।

 कर  यह  भारी  घाटा  न्यायसम्मत  तो  फिर  यह  रिपोर्ट  oft  ही  छपकर  तैयार  हुई  है

 इस  सारे  घाटे  को  agate  ही  क्यों  न  छोड़  शर  माननीय  सदस्यों  को  बजट-पत्रों  के  साथ

 दिया  जाय  ?  इस  बात  कि  विभिन्न  इस  की  प्रतियां  दी  जा  रही  &  ।  साथ  ही  यह

 अत्यधिक  निर्देशक  यह  संकेत  करते  हें  कि  बिना  जनता  के  लिये  भी  प्रकाशित की  जा  रही  है  ।

 किसी  ्  खतरे  के  घाटे  की  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  आयोग  के
 व्यवस्था  का  सहारा  अ्रध्यक्ष  र  सदस्यों  के  इस  महान  कार्य  कें

 लिया  जा  सकता  यह  we  नहीं  है  कि
 लिए  उन  के  प्रति  सराहना  प्रकट  करने  में

 आन्तरिक  साधनों  को  अधिक  से  अधिक  सीमा  मेरा साथ  देगा  ।  भक्तियोग की  रिपोर्ट  पर  इस

 तक  जुटाने के  प्रयत्न  छोड़  दिये  जायें  कौर  बात  की  छाप  है  कि  समस्याओं  के  सभी  रूपों  का

 विवेकपूर्ण  वित्त-व्यवस्था के  स्थान  पर  नोट  पूर्ण  रूप  से  प्रत्यय  किया  गया  है  ate  निश्चय

 छापने के  मुद्रणालय  की  शरण  ली  जाय  ही  इस  के  लिए  ara  को  भारी  परिश्रम

 यद्यपि  अ्रथे-व्यवस्था की  स्थिरता  को  करना  पड़ा  होगा  ।  में  आयोग  का  प्रभारी

 पहुंचाये  बिना  भ्रमित  से  अ्रधिक  विकास  का  हूं  कि  उस  ने  ठीक  समय  पर  अपनी  रिपोर्ट

 wad  करने  के  लिए  घाटे  कीਂ  वित्त-व्यवस्था  दे  दी  जिस  से  में  न्»  वर्तमान  प्रयोजनों  के

 का  एक  साधन  के  रूप  में  उपयोग  किया
 लिए  कम  से  कम  उन  के  प्रस्तावों  की  स्थूल

 फिर  भी  जनता  को  राजस्व  रूपरेखा  का  भ्रध्ययन  तो  कर  ही  सका  ।

 में  प्रतीक  से  afr  योग  देने  के  लिए  तेयार

 रहना  चाहिए  ।  करों  का  स्तर  निश्चित  करते  में  ने  प्रभी  कहा  था  कि  यह  रिपोर्ट

 समय  इन  प्रासंगिक  मामलों  का  निश्चय  ही  बहुत  बड़ी  ix  ऐतिहासिक  महत्व  की  हें
 ।

 ध्यान  रखा  जायेगा  कि  विभिन्न  वृद्धियाँ  की  ऐसी  रिपोर्टों  को  बड़े  ही  ध्यान  से  भ्रध्ययन

 निवेश  कौर  उत्पादन  करने  की  wana  है  जिस  के

 पर  क्या  प्रभाव पड़ेगा  |  जैसा  कि  सदन  अनुभव  अधिक  समय

 उपलब्ध  नहीं  था  ।  सच  तो  यह  है  कि  रिपोर्ट

 विस्तृत  प्रस्तावों  की  चर्चा  करने  से  पहले  की  छपाई  का  काम  कभी  ही  पूरा  gare

 में  कर  जांच  झ्रायोग  इन्क्वायरी  इसलिए  इसे  राज्य  सरकारों  के  पास  भेजने

 की  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  संक्षेप में  तक  का  समय  नहीं  मिला  ।  हम  लोग  जो  कर

 कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  जैसाकि  माननीय  सकेਂ  वह  यही  किਂ  बजट  को  ध्यान  में  रखते

 सदस्यों  को  विदित  यह  ग्रा योग  ReYR  जो  बिलकुल निकट  था  अपनी  सुविधा  के

 के  प्रारम्भ  में  नियुक्त  किया  गया  था  ।  पिछले  लिए  वित्त  मंत्रालय  में  इस  का  प्रारम्भिक

 aa  के  अन्त  नियत  समय  इस  अध्ययन किया  ate  राज्यीय  और  स्थानीयਂ
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 थोड़ा  सा  समय  था  उस  में  में  यह  काम  पूरा कर-व्यवस्था के  बारे  में  सिफारिशों  का  एक

 संक्षिप्त  विवरण  गुप्त  रूप  से  राज्य  सरकारों
 नहीं  कर  सका  |  दूसरी  यह  कि  नये

 के  पास  भेज  जिस  से  कि  वे  अपने
 अतिरिक्त  दायित्वों  को  संभालने  के  लिए

 प्रशासन को  सज्जित  करने की
 बजट  बनाते  समय  इन  का  ध्यान  रख  सकें  ।

 अब  रिपोर्ट  छप  कर  प्रकाशित  हो  गयी  है
 महत्त्वपूर्ण  समस्या  हमारे  सामने  है

 श्र  केन्द्र  तथा  राज्यों  सभी  सिफारिशों
 अन्तिम यह  कि  कर-दायित्व  पर  प्रत्यक्ष  रूप

 से

 प्रभाव  न  डालने  वाले  कार्यप्रणाली सम्बन्धी
 का  ब्योरेवार  अ्रध्ययन  प्रारम्भ  किया  जा

 परिवर्तन  वित्त  विधेयक  में  सम्मिलित नहीं
 सकेगा  ।

 किये  जो  उचित  ही  ae  वे  विभिन्न
 सदन  इस  बात  का  अनुभव  करेगा  कि

 अधिनियमों में  संशोधन  करने
 के

 विधेयकों
 मेरे  पास  जो  थोड़ा  सा  समय  है  उस  में

 केन्द्रीय  कर-व्यवस्था  से  सम्बन्ध  रखने  द्वारा  क्रियान्वित  किये  जाने  चाहिएं ।  में

 करता  हूं  कि  सदन  इस  बारे  में  सहमत
 वाली  सिफ़ारिशों  को  संक्षिप्त  रूप  में  प्रस्तुत

 होगा  कि  इन  सीमाओं  के  होते  हुए  भी  जितनी
 करना  सम्भव  न  हो  सकेगा  ।  सच  तो  यह  है  कि

 यदि  सम्भव भी  तो  भी  ऐसा  कोई  प्रयत्न
 सिफारिशों  को  क्रियात्मक  रूप  दिया  गया  है

 करना  रिपोर्ट  के  साथ  न्याय  करना  नहीं
 उन  की  संख्या  कम  नहीं  है  ।  में  सदन  को

 विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  बाकी  सुझावों
 क्योंकि  इस  जिस  पृष्ठभूमि  में  ये  सिफ़ारिशों

 पर  सरकार  विचार  करेगी  कौर  सदन  में
 की  गयी  वे  साफ  नहीं  होंगी  ।  स्थूल  रूप

 से  कहा  जा  सकता  है  कि  ये  सिफारिशें  प्रत्यक्ष
 यथाशीघ्र  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किये

 जायेंगे  ।
 और  अप्रत्यक्ष  कर-व्यवस्था  के  ग्रा धार  शहरों

 aa  को  विस्तृत  करने के  सम्बन्ध  में  हें  और

 इन  से  करों  के  ढांचे  में  फिर  से  समायोजन
 करों  की  दरों  के  सम्बन्ध  में  यह  बात

 ध्यान  में  रखने  की  है  कि  आयोग ने  जिन  दरों
 करने  की  होगी  |

 का  सुझाव  दिया  है  या  जो  भ्रत्तनिहित  हैं  वें

 ara  की  सिफारिशें  केन्द्रीय  श्रीकांत  में  इन  दिशाओं  में  सम्भावनाओं का

 व्यवस्था  के  आ्राधघार  कार्यप्रणाली तथा  संकेत  देते  हें--वास्तव  में  वे  बजट  प्रस्तावों

 दरों  दरों  के  ढांचे  या  गठन  के  बारे  में  हैं  ।  केरूप में  नहीं  सदन  को  स्मरण  होगा  कि

 जहां  तक  कर-व्यवस्था के  भ्राता  प्लोर  पहली  कर  जांच  समिति  लगभग  तीस  वर्ष

 प्रणाली  सम्बन्ध विधि  में  परिवर्तन  पहले  नियुक्त  की  गयी  थी  एक  तरह

 कर  के  ही  इन  में  परिवर्तन  हो  सकता  है  ।  जैसा  से  उस  समिति  की  सिफारिशों का  एक  पीढ़ी

 कि  मेरे  विस्तृत  प्रस्तावों  से  संकेत  की  कर-निर्धारण  पर  प्रभाव

 में  कोई  सिफारिशों  को  तुरन्त  ही  क्रियात्मक  रूप  हालांकि उस  पीढ़ी  में  बहुत  से  वैधानिक कौर

 दे  रहा  हूं
 ।

 सदन  इस  बात  का  अनुभव  करेगा कि  अन्य  परिवहन  हुए
 ।

 इसी  प्रकार  वर्तमान

 ऐसी  कई  सीमाएं  जिन  के  कारण  में  वर्तमान  ग्रा योग  की  at  वाले  कुछ  समय  के

 बजट  में  aa  की  सभी  सिफारिशों  को  लिए  कर-निर्धारण नीति  पर  गहरा  प्रभाव

 डालेगी  ।  शझ्रायोग  ने  भावी  नीति  की  दिशा क्रियात्मक  रूप  नहीं  दे  सकता  ।  पहली  यह  कि

 इन  सिफ़ारिशों  में  से  बहुत  सी  ऐसी  जिन  दिखा  दी  लेकिन  प्रति  वर्ष  या  समय  समय

 के  बारे  में  कोई  निर्णय  करने  से  उन  का  पर  हम  जो  कदम  उठायें  उन  पर  समय  की

 विस्तृत  अध्ययन  करना  तथा  कौर  अधिक  अधिक  बजट  सम्बन्धी बातों  को  ध्यान

 विचार  करना  श्राव्य  है  ।  मेरे  पास  जो  में  रख  कर  विचार  करना  श्रावक  होगा  |
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 जिस  से  कि  दुनिया  की  मंडियों  में  हमारी सीमा-शुल्कों  में  परिवर्तन

 में  wa  सब  से  पहले  सीमा-शुल्क
 प्रतियोगितात्मक स्थिति  को  बनाये  रखने  में

 सम्बन्धी  प्रस्तावों  का  उल्लेख  करूंगा  |
 सहायता मिल  सके  ॥

 इन  परिवर्तनों जिन  का  सदन  निश्चय
 जहां  भी  संभव  कम  कम

 परिमाणात्मक  प्रतिबन्धों के  स्थान
 ही  स्वागत  लगभग  Yo  लाख  रुपये

 का  घाटा  होगा  ।  इन  परिवर्तनों  को  समुद्री धीरे-धीरे  भी  ऊंचे  रायात-दुबक  लगाने

 सीमा-शुल्क  अधिनियम  कस्टम्स
 की  सरकार की  सामान्य  नीति के  शानदार

 काग़ज़  site  की  लुगदी  श्रादि
 से

 बनी

 की  धारा  २.३  के  wd  एक  अधिसूचना

 द्वारा  लागू  किया  जो  ही

 दिल  की  जा  रही  है  ।
 सोने  या  चांदी  के  मुलम्मे  के  छुरी-कांटों

 जैसी  चीज़ों  पर  शौर  भी  ऊंची  बेईमान  समान  दरों  के

 दरों  से  रायात-शुल्क लगाये  जा  रहे  हैं  ।
 स्थान  चाय  के  निर्यात-शुल्कों के

 इस  के  साथ  ही  आयात  के  कथांश  श  भी  एक  खण्ड  प्रणाली  नियत  की  जा  रही  है

 कोटे  जायेंगे  ।  यद्यपि
 जब  दाम  गिरते  जा  रहे  तो  उस  समय

 इस  से  wae  पर  प्रभाव  निश्चित  दर  बोझिल  बन  जाती  इस  के

 विपरीत  जैसा  कि  दाम  ऊंचे  जा

 aga  के  दाम  इतने  ऊंचे  होंगे  कि  खपत  में  रहे  तो  समान  दर  के  मूल्य
 के

 रूप  में  कार भार  हल्का  हो  जाता  है  । अनुचित  विस्तार  न  हो  सकेगा
 ।

 मिट्टी  के  बरतनों  शर  चीनी  के  कपड़ों  चाय  की  बहुत  सी  किस्में  होने  के  कारण  झर

 क्योंकि  ऐसी  चायें  ager  नीलम  द्वारा  बेचे
 जैसी  कुछ  वस्तुओं  पर  वैकल्पिक

 श्रल्टरनेट  स्पेसिफिक  ड्यूटी  ) च ट्  जाने  के  लिए  ब्रिटेन  भेजी  द े  निर्यात विशेष  शुल्क

 लगाये  जा  रहे  जिस  से  कम  दाम  वाली  के  समय  उचित  मूल्य  निश्चित  नहीं  किया

 वस्तुओं के  आयात  से  देसी  वस्तुभ्नों के  निर्माण  जा  इसलिए  मूल्य  के  शभ्रनुसार  कर

 पर  बुरा  न  पड़  सके  |  लगाने  की  कोई  प्रणाली  निश्चित  करना

 तटकर  में  परिजनों  के  रूप  सम्भव  नहीं  हुआ  ।  मध्य  मार्ग  के  रूप  में

 में  रंगने  र  चमड़ा  कमाने  के  वर्तमान  विधेयक  मूल्य  के  ्  बदलने

 वाली  कुछ  खण्ड  दरें  नियत  की  गयी  हैं  ।
 पेंसिल  बनाने  के  काले  सीसे  सुरमा

 a
 )  पर  लगने  वाला  शुल्क  बिल्कुल  वर्तमान  मूल्यों  के  रहते  हुए  इस  से  राजस्व

 ही  उठा  देना  चाहता  किन्तु  यह  इस  आधार  प्राप्ति  की  स्थिति  में  कोई  नहीं  प्रायः  ।

 क

 पर  कि  जहां  कहीं  वरीयता  का  उपान्त  इन  परिवर्तनों के  कारण  राजस्व  में

 are  करार  से  बंधा  है  वहां  इसे
 ५०  लाख  रुपये  का  घाटा  रहेगा  ।

 बनाये  रखा  जाय  |  शभ्रावश्यकਂ  कच्चे
 wa  में  पहले  तमार  उत्पादन-शुल्कों के

 माल  पर  धीरे-धीरे शुल्क  हटा  लेने  या  कम

 कर  देने  की  सरकार  की  सामान्य  नीति  के
 परिवर्तनों

 का
 जिक्र  करूंगा  ।  मेरा

 प्रस्ताव  यह  है  कि  चीनी  पर  वर्तमान  उत्पादन
 अनुसार  है  ।

 शुल्क 2  रुपये  १२  खाने  प्रति  हंडरवेट बढ़ा

 सूती  कपड़े  के  निर्यात-शुल्क  को  भी  कर  ५  रुपया  १०  कराना  प्रति  हंडरवेट  कर  दिया

 बढ़ा  कर  प्रतिशत  किया  जा  रहा  है  जाय  |  कर  जांच  आयोग  का  विचार  है  किः
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 चीनी  के  उत्पादन-शुल्क में  काफी  वृद्धि  करना  है  ।  सभी  बातों  का  विचार  कर  लेने

 उचित  है
 ।

 पिछले  एक-दो  वर्षों  में  दानेदार  में  नहीं  समझता  कि  यह  वृद्धि  अनुचित  कही

 चोरी  की  खपत  बहुत  बढ़  गयी  है  कौर  काफी  जा  सकती है  ।

 विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  के  बहुत  बड़े  परिमाण  शुल्क  लगाने  के  लिये  रैखिक

 में  विदेशों  से  चीनी  मंगानी  पड़ी  कौर  मंगानी  सीधे  गज  के  स्थान  पर  गज  को  इसलिए

 पड़  रही  है  ।  शुल्क  बढ़ने  से  कुछ  सीमा
 तक

 इकाई  माना  गया  है  कि  यह  ara

 खपत  भी  घट  सकती  है  ।  इस  से  ५  करोड़  अ्रधिक  न्यायसंगत  है  ।  अब  न  कर  लगाने

 रुपये  के  भ्र ति रिक्त  राजस्व  का  अनुमान  है  ।
 के  लिये  कपड़े  की  धागे  की  संख्या  के

 मेरा  दूसरा  प्रस्ताव  सूती  कपड़े  केਂ  शुल्कों  आधार  पर  निर्दिष्ट  की  ताने  के

 के  सम्बन्ध  में  है  ।  में  व्तेमान  वर्गीकरण  को  धागे  की  संख्या  के  श्राघार  पर  नहीं  ।  मुझे

 वैज्ञानिक  संगति  देना  शुल्कों  का  विश्वास  है  कि  सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा

 योजन  )  करना  चाहता  हूं  ।  कि  यह  वैज्ञानिक संगति  ठीक  है  ।

 कभी  शुल्क  के  प्रयोजन  से  सूती  कपड़े  को

 चार  श्रेणियों  में  बांटा  गया  है--बहुत  बारीक

 इन  समायोजनों से  €  करोड़  रुपये  का

 अतिरिक्त राजस्व  प्राप्त  होगा  ।
 ),  बारीक  बीच  के

 दर्ज  का  श्र  मोटा  |
 मेरा  तीसरा  प्रस्ताव  दियासलाइयों के

 कर  परिवर्तन  के  aa  के  रूप  में  प्रौढ़  करदे
 बारे  में  है

 ।
 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों के  विकास

 का  उपयोग  करने  वाले  समुदाय  के  स्थूल  वर्गों  में  सहायता  देने  की  सरकार  की  नीति  के

 के  निर्देशक  के  रूप  में  ag  वर्गीकरण  कुछ  अनुसार  में  दियासलाई  के  मझोले  कौर  घरेलू

 अ्रवास्तविकਂ बन  गया  है  ।  में  दो  श्रेणियों  में
 समूह  के  कारखानों  की  वर्तमान  वरीयता

 कपड़े  का  वर्गीकरण करना  चाहता  हुं--बहुत  की  सीमा  बढ़ा  देना  चाहता  हूं  ।

 बारीक  अन्य
 ।

 बहुत  बारीक  कपड़े  पर  मझोले  यानी  बीच  के  दर्ज  के  कारखानों  के

 शुल्क  की  दर  ढाई  जाना  प्रति  वर्ग  गज  ale  ४०
 तीलियों  की  डिब्बियों  के  एक  गुरस

 अन्य  कपड़े  पर  एक  प्रति  वर्ग  गज  होगी  ।
 पर  at  एक  art  की  रियायत  है  ।  यह

 हथकरघा  उद्योग  में  विकास  के  लिए  तीन  पाई
 बढ़ा  कर  दो  प्रति  गुरु  की  जा  रही  है  ।

 प्रति  गज  का  विशेष  उपकर  इस  के  ग्र ति रिक्त
 दूसरी  श्रेणियों  के  लिए  भी  रियायतों में  पर्याप्त

 होगा ।
 वृद्धि  की  जा  रही  है  ।  इन  रियायतों  से  राजस्व

 में  ५०  लाख  का  घाटा  रहेगा  जिस  में  से
 इन  प्रस्तावों के  कारण  बहुत  बारीक

 राज्यों  का  हिस्सा  २०  लाख  रुपया  होगा  |

 कपड़े  के  प्रति  रैखिक  सीधे  गज  पर

 लगभग  तीन  पाई  बीच  के  दर्जे  तथा  मेरा  चौथा  प्रस्ताव  सिगरेटों  के  बारे  में

 मोटे  कपड़े  के  प्रति  रैखिक  गज  पर  लगभग  caus  हर  दस  सिगरेटों उन  के

 ६  पाई  की  वृद्धि  होती  है  ।  दूसरी  श्रेणी  के  खुदरा  मूल्य  के  प्रसारित
 ३

 पाई  ६  पाई

 कपड़े  की  तुलना  में  बहुत  बारीक  कपड़े का  का  अस्थायी  अधिभार  लगाया

 गया  था  ।  कर  जांच  ने  सिफारिश कुल  उत्पादन  बहुत  नहीं  है  ।  कर  जांच

 ने  यह  विचार  प्रकट  किया  है  कि  सभी  किस्म  की  है  कि  ये  भ्र धि भार  उस  श्रेणी  के  सिगरेटों

 के  कपड़े  के  शुल्कों  की  दर  में  वृद्धि  करना  पर  से  उठा  लिये  जाने  चाहिएं  जिन  का  मूल्य

 उचित  है  ।  ये  समायोजन  करते  समय  भ्र ति रिक्त  १०  रुपये  से  लेकर  १५  रुपये  प्रति  हजार

 जीव  की  श्रावद्यकता  का  भी  ध्यान  रखना  waar  के  मत  से  इस  श्रेणी  पर
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 कर-भार  अपेक्षाकृत  बहुत  भ्रमित  शौर  सूखी
 (

 )  भ्र  स्टोरेज  काग़ज़

 इस  प्रकार  राजस्व  में  जो  घाटा  रहे  उसे  उस  काग़ज़  को  छोड़

 श्रेणी  के  सिगरेटों  पर  शुल्क  बढ़ा  कर  पुरा  काग़ाज़  का  गत्ता  तथा  रंग  (  )  ar

 किया  जाय  जिस  का  मलय  ४०  रुपये  से  ले  विनीश  |  इन  सब  शुल्कों  से
 ४

 करोड़  रुपये  की

 कर  ५०  रुपये  प्रति  हजार  तक  है  ।  ने  का  भ्रनमान  है  ।

 यह  भी  सिफारिश  की  है  इस  समायोजन  के
 आयात  उत्पादन  शल्कों  का  विंमान

 साथ  १०  रुपये  से  ले  कर  १५  रुपये  प्रति
 अन्तर  बनाये  रखने  के  जहां  झ्रावश्यक

 हजार  की  श्रेणी  को  छोड़  दूसरी  श्रेणियों

 के  अधिभार  को  बुनियादी  उत्पादन-शुल्क में
 दिखायी  इन  teat के  आयात  पर

 उत्पादन-शुल्क  की  दर  से  प्रति-संतुलनकारी
 मिला  दिया  जाना  चाहिए  ।  इन  सिफारिशों

 रायात-शुल्क  लगाया

 को  कुछ  परिणामात्मक  परिवर्तनों  के  साथ  जायगा  ।

 स्वीकार  किया  जा  रहा  है  श्राव्य

 हेर-फेर  क्रिया  जा  रहा  है  ।  सब  मिला  कर  उत्पादन-शुल्कों में  परिवर्तन करने  से

 इन  का  राजस्व  विषयक  कोई  महत्त्व  नहीं  है  ।  CAC)  करोड  रुपये  का  अ्रतिरिक्त  राजस्व

 प्राप्त  होगा  ।

 अब  में  नये  उत्पादन  शुल्कों  को  ले  रहा

 कर  जांच  आयोग  ने  बहुत  से  नये
 में  प्रत्यक्ष  करों  से  सम्बन्ध  रखने

 शुल्क  लगाने  की  सिफारिश  की  है  ।  मुझे  भी
 घाले  परिवर्तनों का  उल्लेख  करूंगा  |

 यही  जान  पड़ता  है  कि  हमारी  झ्रावस्यकताओं

 कौर  देव  के  औद्योगिक  विकास  के  स्वरूप  कर  जांच  आयोग  की  बहुसंख्यक  सीमा

 को  देखते  हुए  उत्पादन-शुल्क से  प्राप्त  होने  feat  में  से  कुछ  का  सम्बन्ध  कर-व्यवस्था के

 वाले  राजस्व  में  वृद्धि  किये  बिना  काम  नहीं  स्थूल  ढांचे  से  प्रौढ़  दूसरों  का  विस्तार  की

 चलेगा  राजस्व  की  बातों  से  जसे  कि  कछ  श्रेणियों  की  ara  को

 प्राप्ति  तथा  सीमा-शल्कों से  होने  वाले  घाटे  कर  के  लिए  सम्मिलित  किया  जाय  या  छोड़

 जो  विदेशी  तैयार  माल  की  जगह  देसी  प्रदान  के  लिए

 माल  की  खपत  के  कारण  हो  रहा  पूर्ति  रियायत  कौर  ऐसी  ही  दुसरी  रयायतें  दी

 के  लिए  संरक्षण  की  छाया  में  विकसित  देश  जायं  या  नहीं  ।  जहां  तक  व्यक्तिगत

 के  संगठित  उद्योग-धन्धों के  उत्पादन  से  ही  निर्धारण  के  बुनियादी  गठन  का  सम्बन्ध  है

 अधिक  करनी  पड़ेगी  ।  में  we  साल  अयोग  ने  वर्तमान  शझ्रायखण्डों  के  वर्गीकृत

 उन  नयें  उत्पादन-दशकों से  इस  दिशा  में  विधिकरण  अधिकर

 श्रीगणेश  करना  चाहता  हूं  जिन  के  संग्रह  सम्बन्धी  श्रायवण्डों  और  इन  खण्डों

 विचार  से  कोई  बड़ी  प्रशासनिक  समस्या  के  मध्य  दरों  के  समायोजन  का  सुझाव  दिया

 पैदा  नहीं  होगी  ।  ये  शल्क  कारखानों  में  बनी  है  ।  wart  ग्रसित  wrath सम्बन्ध  में

 apa  पर  लगेंगे  उत्पादन-शुल्क की  एक  निश्चित  सीमा  के  बाद  रियायत  वापस

 दर  मुल्य  के  अनुसार  १०  प्रतिशत  होगी  ।  ले  लेने  की  सिफारिश  की  निश्चित  सीमा

 जिन  पर  शुल्क  लगेंगे  वे  हैं--ऊनी  के  लिए  उस  ने  २४,०००  रुपये
 का  सुझाव

 सिलाई की  बिजली के  दिया है  ।  अधिकर  की  सीमा  को  झ्रायोग

 बिजली  की  रौशनी  वाले  aca,  बिजली  की  ने  २५,०००  से  घटा  कर  २०,०००
 रुपये
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 कर  देन  का  सुझाव  दिया  है  ।  झ्रायोग  ने  ara  की  ऊंची  रकमों  पर  छूट
 न

 दी  जानी

 चाहिए ।  स  सम्बन्ध  में  प्रथम  प्रयास  के  रूप समायोजन  के  जिस  स्थूल  स्वरूप  का  सुझाव

 दिया  है  उसे  सरकार  नें  मान  लिया  है  प्रौढ़  में  RY,coo  रुपये  से  अधिक  की  wa  पर

 अभी  में  जिन  प्रस्तावों  की  व्याख्या  करूंगा  छूट  को  क्रमानुसार  कम  करना  चाहता

 उन  का  उद्देश्य  परिवर्तनों  के  साथ  इस  4,000  रुपये  के  स्तर  के  पहुंचते  ही  रियायत

 योजना  को  परिपालित  करना  है  जो  झ्रावश्यक  बन्द  हो  जायगी  |  R¥,o00  रुपये  AIT

 तथा  वांछनीय  समझे  गये  हैं
 ।

 जैसा
 कि

 में  ने  F4,000
 रुपये  के  बीच  अभी  दी  जाने  वाली

 पहले  बताया  चालू  वर्ष  के  प्रस्तावों  में  V,o00  रुपये  की  गायकी की  १,०००  रुपये

 ara  की  सभी  सिफारिशें  सम्मिलित  नहीं  की  प्रत्येक  रकम  पर  २००  रुपया  कम  कर

 इन  में  केवल  वे  ही  हैं  जो  तात्कालिक  दी  जायेगी  |

 दृष्टि  से  व्यावहारिक  तथा  साध्य  जान  पड़ी  हैं  ।

 इस  से  2.8  करोड़  की  अतिरिक्त

 में  पहले  कर-व्यवस्था  को  लेता  हं  |  प्राप्ति  होगी  ।

 mat  की  सिफारिशों  के  waar  अधिकर  के  वर्तमान  खंडों  का  फिर  से

 विवाहित  व्यक्तियों  के  लिए  वतंम।न  कर-मुक्त  समायोजन  किया  गया  है  श्र  जिस  स्तर  पर

 खण्ड  १,५००  से  बढ़ा  कर  २,०००  रुपये  कौर
 प्रतिकर  लगाया  जाता  है  उसे  २४,०००  रुपये

 भ्र विवाहित  व्यक्तियों  के  लिए  घटा  कर  से  घटा  कर  २०,०००  रुपये  कर  दिया  गया

 १,०००  रुपय  किया  जा  रहा  है  ।  पारिवारिक  है  ।  पुनस्समायोजन  प्रायः  उसी  ढंग  का  है

 छुट  की  उपयुक्त  योजना  का  विकास  करने  जिस  का  आयोग  ने  सुझाव  दिया  किन्तु

 की  दिशा  में  यह  प्रथम  प्रयास  है  ।  आयोग  नें  दरों  कौर  खडों  में  कुछ  समायोजन  किय

 इस  योजना  के  परिपालन  का  सुझाव  दिया  है  ।  गये  हौं  है  कि  अधिकर  में  इन  oft

 इस  से  राजस्व  में  €०  लाख  रुपये  का  घाटां  वतनों  से  49%  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त

 प्राप्ति  होगी ।

 म
 ह  ह

 Y,ooo  रुपये  से  १०,०००  रुपये  तक के  पे  अरन्य  परिवर्तनों  का  भी  जिक्र

 वर्तमान  खण्ड  को  दो  खण्डों  में  बांटा  जा  रहा  करूंगा  जो  कर-निर्धारण-व्यवस्था  में  किये

 ७,४००  रुपये  से  १०,०००  रुपय  तक  के  जा  रहे  हें  ।  पहला  उस  छट  की  सीमा  में  वृद्धि

 खण्ड  पर  एक  नौ  पाई  में  छः  पाई  है  जो  जीवन  बीमा-पत्तों  के

 बढ़ा  कर  दो  तीन  पाई  किया  जा  रहा  है  ।  चन्दे  की  अदायगी  ate  मान्य  निर्वाह-निधि

 अनुमान  है  कि  इस  से  राजस्व  में  १.३४  के  श्रभिदानों

 करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।
 पर

 दी  art है  ।  अयोग  की

 १०,०००  पय  से  2¥,c00  पये के
 सिफारिशों  के  अय  के  छटे  sar  की

 विंमान  सीमा  अधिक  से  अधिक
 दूसरे  खण्ड  में

 कर  की
 दर  तीन  जाना  से  बढ़ा

 कर  तीन  जाना  तीन  पाई  की  जा  रही  है  ।
 ६,०००  रुपया  प्राय  के  पांचवें  भ्रंश  की

 ८,०००  रुपये  की  अधिकतम  सीमा  तक
 इस  से  राजस्व में  cy  लाख  रुपये  की  अतिरिक्त

 प्राप्ति  का  अनुमान  है  बढ़ाया  जा  रहा  है
 ।

 विभक्त  हिन्दू  परिवा  तें
 को  भी  ऐसी  ही  सुविधा  दी  जा  रही  है  ।  इस

 में  सिद्धान्त  रूप  oat  की  यह
 क

 रियायत  का  ७ उद्देश्य  बचत  को  प्रोत्साहन  देना

 सिफारिश  स्वीकार  करता  a  कि ट  gat
 इस

 के  कारण  राजस्व  में
 २५  लाख
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 सी०डी०

 का  घाटा  रहेगा  ।  दूसरा  चार  या  वर्तमान  प्रणाली  जारी  रहने  दी  जाय  कौर  कुछ

 प्रतीक  सदस्  के  अविभक्त हिन्दू हिन्द  परिवारों  दूसरे  नये  उद्योगों  छटਂ

 जो  बंटवारे  के  अ्रधिकारी  रियायत  मेंट  दी  जो  स्थापन  वर्ष
 के  नये

 देने  के  सम्बन्ध  में  है  ।  ऐसे  परिवार  तब  तक  स्थायी  परिसम्पद मलय  के  २४५  प्रतिशत

 कर  से  बचे  रहेंगे  जब  तक  कि  उन  की  के  बराबर  हो  ।  राष्ट्रीय  महत्त्व  के  कुछ  विशेष

 २००  पय  की  रकम  जो  किसी एक  उद्योगों  के  लिए  आयोग  ने  ६  वर्ष  के  लिए  करों

 व्यक्ति  के  लिए  छुट  की  सीमा  faa  ta  से  छुट्टी  देने  की  सिफारिश  की  है
 ।

 इन  प्रस्तावों

 अधिक  न  हो  जाय  ।  ऐसे  परिवारों  के  लिए  पर  ate  भी  विस्तार  से  विचार  करने  की

 आवश्यकता है  ।  इस  में  २० भराय
 कर  का  अधिभार  ने  की

 छूट  सीमा  १४,४००  पये  से  बढ़ा कर  aa  प्रारम्भिक  मूल् यह् लास  छट  के  स्थान

 २१,६००  पये  की  जा  रही  है  ।  इन  रियायतों  व्यवसाय  के  लिए  लगाये  गये  सभी  नये

 के
 वित्तीय  प्रभाव  को  afar  नहीं  जा  सका  खाना-यंत्रों  are  मशीनों  की  लागत

 eg  सम्भावना
 य  ह  है  कि  इन  की  रकम  की  २५  प्रतिशत  का  विकास  छट  (

 बड़ी  नहीं  होगी ।  देना  चाहता  हूं  ।  साधारण  कौर  दुहरी

 मूल्यह्लास छुट श्राकन ग्रां कने  के  लिए  इस  छूट को

 अयोग  ने  Wooo  रुपये  से  अधिक  हिसाब  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 की  ara  पर  अ्रधिभार-सहित-जमा
 दूसरा  प्रस्तावित  महत्त्वपूर्ण  परिवर्तन

 लगाने  का  एक  दिलचस्प
 है  कि  व्यवसाय  सम्बन्धी  घाटों  को

 सुझाव  रखा  है  ।  जसा  कि  आयोग  स्वयं  मानता  दीक्षित  प्रविधि  तक  खातों  में  दिखलाये  जाने  की

 स  योजना  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  में
 अनुमति  हो  जब  कि  ये  ot  केवल  ६  वर्ष  तक

 कौर  भी  विचार  fei  जानें  की  शभ्रावस्यकता

 है  ।  स  बीच  में  grant  तथा  अ्रधिकर  पर

 दिखलाये जा  सकते  हैं  ।

 कर  जांच  आयोग  की  सिफारिशों के ४  प्रतिशत  का  विंमान  अधिभार  जारी

 रखना  चाहता  ह  ।  अगले  साल  के  कर-दायित्व

 को  प्रभावित  करने  वाले  कई  दूसरे  परिवर्तन

 faa  विधेयक  में  aaa  अधिनियम पिछले  कुछ  वर्षों  में  मूल् यह् लास  छूट  की

 बढ़ाने  की  मांग  की  जाती  रही  है  कौर  के  संशोधनों  में  सम्मिलित  किये  जा  रहे  हें  ।

 ae  इसलिए  कि  प्रतिस्थापन  में  उन  सब  की  विस्तार  से  व्याख्या  कर  के

 सामान  बदलने  के  बढ़े  हुए  खर्चों  को  भी  हिसाब  सदन  को  थकाना  नहीं  चाहता  ।  इन  में  से

 में  ले  लिया  जाय  ।  आयोग  ने  इस  विषय  में  कुछ  का  उद्देश्य  उन  रकमों  पर  कर  लगाना  है

 छानबीन  की  ate  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  जिन  पर  ot  तक  नहीं  था
 ।

 दूसरे

 है  कि  मूल्यल्लास  के  प्रयोजन  के  लिए  किसी  परिवर्तनों में  रियायतें  दी  गयी  हें  जिन  के

 परिसम्पद  का  फिर  से  मूल्य  निर्धारित  करना  लिए  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  ।  में  पहले

 था  फिर  से  मलय  ग्रां कना न  केवल  परिवर्तनों  में  से  उन्हीं  का  उल्लेख  करना

 बल्कि  श्रमसाध्य  भी  है  ।  इस  के  चाहता  हूं  जो  महत्त्वपूर्ण  हें
 ।

 किसी

 बदले  आयोग ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  सारे  भी  आकस्मिक  लाभ  भ्रमणा  उपकार

 उद्योगों  के  कुछ  परिवर्तनों  के  का  चाहे  वह  मुद्रा  में  परिवर्तनीय

 प्रारम्भिक  तथा  दुसरे  मूल् यह् लास  छूटों  की  हो  या  नहीं  जो  {5,009  रुपये  वार्षिक  प्राप्त
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 करने  वाले  वेतनभोगियों  waar  कम्पनियों  रुपये  की  वृद्धि  होगी  श्र  राजस्व  खाते  में

 केਂ  डाइरेक्टरों  द्वारा  प्राप्त  किया  जा  रहा  हो  ८.  ४७  करोड़  रुपये  का  अ्रपूरित  घाटा  रह

 कौर  मनोरंजन  सम्बन्धी  सभी  प्रकार  की  छूटों
 जायगा  ।  अतिरिक्त  करों  को  मिला  कर

 पर  कर  लगाया  जा  रहा  है  ।  इसी  प्रकार  कटौती  अगले  साल  का  सम्पूर्ण  घाटा  ३१८  करोड़

 के  रूप  में  छोड़े  गये  खर्चों  की  श्रनध्यधित  राशियों  रुपये  रहेगा  ।

 मैनेजिंग  एजेंसी  या

 दुसरी  एजेंसियों  के  घाटे  के  लिए  प्राप्त
 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  का  यह

 बजट  है  at  पिछले  वर्षों  के  बजटों  की  तरह
 fa  शर  नियोजन  समाप्त  होने  के  कारण

 क्षतिपूर्ति  पर  भी  कर  लगाया  जा  रहा  इसे  भी  इसी  मुख्य  उद्देश्य  से  बनाया  गया  है

 है  ।  घारा  २३--क  के  उपबन्धों  को  कठोर  fe  योजना को  सुव्यवस्थित  ढंग  से

 faa  किया  जा  सके  ।  में  इस  सम्बन्ध में
 बनाया  जा  रहा  है  और  यदि  किसी  कम्पनी  के

 ६०  प्रतिशत  लाभ  को  बांटा  नहीं  तो  योजना  की  प्रगति  की  समीक्षा  करना  नहीं

 उस  के  प्रिन्ट  लाभ  पर  प्रति  रुपया  चार  च्  चाहता  |  पिछले  अधिवेशन  म  सदन  को  योजना

 की  प्रगति  पर  ब्योरेवार  विचार  करने  का
 की  समान  दर  पर  झ्र घि कर  लगाया  जा  रहा

 है  ।  सहकारिता  समितियों  को  कुछ  अवसर  मिला  था  श्र  मुझे  इस  सम्बन्ध  में

 रियायतें  दी  जा  रही  किन्तु  सहकारिता  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  इसी  प्रकार  विचार

 समितियों  को  कर  की  परिधि  में  लाया  करने  का  प्राप्त  होगा  |  किन्तु  मेरा

 जा  रहा  है  ।  इन  तथा  दूसरे  परिवर्तनों  का  विचार  है  कि  इस  का  जो  बहुत

 vera  राय  कर  व्यवस्था  को  निकट  इस  बात  का  पता  लगाने  का  एक

 अवसर  है  कि  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  । वैज्ञानिक  संगति  देना  है  ate  इन  का  सामूहिक

 वित्तीय  प्रभाव  अ्रधिक  नहीं  होगा  ।  प्रथम  योजना  भिन्न  परिस्थितियों  में  तैयार

 की  गयी  थी  जब  कौर  sara

 शादी  की  काली  घटाएं  श्रेय-व्यवस्था पर
 आयकर में  इन  सब  परिवर्तनों के

 स्वरूप  राजस्व  में
 ८  ७

 करोड़  रुपये  की  वृद्धि
 छायी हुई  थीं  ।  योजना  का  निर्माण निज  में

 एक  नया  प्रयास  क्योंकि  उस  में  राष्ट्रीय
 होगी  जिस  में  से  राज्यों  का  ४.  २  करोड़

 जीवन  के  एक  बड़े  भाग  को  सम्मिलित  कियां रुपये  होगा  ।

 गया  है  ।  उद्देश्य  यह  था  काफी  प्रच्छ  ढंग

 अब  में  प्रस्तावों  के  वास्तविक  प्रभाव  का  से  कार्यारम्भ  हो  are  पिछले  चार  वर्षों  को

 सारांश  बताता  हूं  ।  सीमा-शुल्कों में  परिवर्तन  देखते  हुए  में  यह  कहने
 का

 साहस  करता  हूं

 करने  से  ५०  लाख  रुपये  का  घाटा  होगा  कि  बहुत  कुछ सफलता  के  साथ  यह  कार्य

 और  इतना  ही  घाटा  दियासलाई  के  ।
 प्रथम  योजना  ने  तो  राष्ट्रीय  विकास  की

 शुल्क में  परिवर्तन  करने  से  होगा  जिस  में  से  समस्या  का  स्पेन  भर  किया  है  ।  इस  के  बद

 २०  लाख  का  घाटा  राज्यों  के  हिस्से  जायगा  |  ऐसी  बहुत  योजनाएं  क्रियान्वित  करनी

 और  बढ़ाये  गये  उत्पादन-शुल्कों से  होंगी  ।  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारें  अरब

 भांति  समझती  हैं  कि  प्रथम  योजना  को १८  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।  आयकर

 में  परिवर्तन  करने  से  ८.७  करोड़  रुपये  की  अधिक  से  श्रमिक  सीमा  तक  पुरा  करना

 sf होगी  जिस  में  से  राज्यों का  हिस्सा  कितना  महत्वपूर्ण  है  ।  योजना  को

 8.2  करोड़  रुपया  होगा  ।  परिणाम  यह  अधिक  सक्रिय  रूप  से  पूरा  करने  के  लिए

 होगा  कि  केन्द्रीय  राजस्व  में  %.8  करोड़  प्रशासन  व्यवस्था  को  अधिकाधिक  सज्जित
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 किया  जा  रहा  है  ।  फिर  भी  सुधार  की  अभी
 संगठन  तथा  वित्त  ।  ऐसी  श्रेय-व्यवस्था

 काफी  गुंजाइश  है  ।  यद्यपि  निर्धारित  लक्ष्यों  जिस  में  वास्तविक  साधनों  को  वांछित

 feral में  ले  जाने  का  प्रधान  उपाय  धन
 की  प्राप्ति में  कुछ  त्रुटियां  हुई  फिर  भी

 योजना  की  विशालता ate  मनुष्य  द्वारा  के  रूप  में  पुरस्कार  प्राप्ति  वित्त  उपलब्धि

 बनायी  गयी  किसी  भी  प्रायोजना  की  अनिवार्य  अत्यन्त  जटिल  विषय  है  ।  किन्तु  धन  तो  एक

 सामानों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये  ऐसी  प्रकार  से  संकेत  मात्र  है  ।  यदि  कोई  चाहे

 नहीं  हें  जिनसे हम  हतोत्साह हों  ।  देश  में  तो  उस  सीमा  तक  धन  जुटाया  जा  सकता  है

 लोगों  में  योजना  बना  कर  कार्य  करने  की  जो  भ्रमण-व्यवस्था की  स्थिरता  का

 प्रवृत्ति  जोर  पकड़ती  जा  रही  है  देहातों  परन्तु  नियमित  प्रगति  समन्वय  करने  के

 में  प्राथमिक  विकास  के  लिए  जाग्रति  उत्पन्न  लिए  शभ्रावश्यक  है  ।  वित्तीय  साधनों  का  ध्यान

 होती  जा  रही  जो  सरसरी  नजर  डालने  से  रखें  बिना  भौतिक  लक्ष्य  निर्धारित  करने  का

 भी  दिखायी  दे  सकती  है  ।  सिचाई  कौर  न  कोई  है  प्लोर  न  हो  ही  सकता  है  ।

 औद्योगिक  विकास  तथा  सामुदायिक कौर  दोनों  का  पारस्परिक  सम्बन्ध  होना  तथा

 राष्ट्रीय  विस्तार  कार्यक्रम  की  दिदा  में  प्रथम  निवेश  कौर  उत्पादन  के  लिए  अधिक  से  धिक

 पंच  वर्षीय  योजना  की  सफलताएं  किसी  भी  साधन  जुटाना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  प्रायोजित

 प्रकार  कम  नहीं  हैं  ।  द्वितीय  योजना  में  निश्चय
 विकास  के  लिए  अधिक  से  अ्रधिक  साधन

 ही  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जिस  से
 जुटाना  नितान्त  भ्रावश्यक  है  कौर  यही  कारण

 हमारी  अ्रथे-व्यवस्था  की  स्थिरता  तथा  है  कि  में  करदाताओं पर  amt यह  भारी

 तंत्रीय  सिद्धान्तों  पर  चलने  की  हमारी  घोषित  बोझ  डाल  रहा  हूं  ।  ऐसा  करना  इस  दृष्टि  से

 भी  उचित  है  कि  जब  तक  ऐसा  नहीं  होता
 नीति  a  भ्रनुरूप  ate  भी  तीब्र  गति  से  विकास

 हो  सके  |  जनगणना  राष्ट्रीय  तब  तक  संविधान  में  निर्धारित  लोकहितकारी

 समिति  की  राष्ट्रीय  न्यासों  सर्वेक्षण  राज्य  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  नहीं  किया  जा

 सकता  |
 सेम्पल  सर्वे  )  की  रिपोर्टों तथा  देहात

 ऋण  सर्वेक्षण  क्रेडिट  की  रिपोर्ट
 में  ने  पहले  कहा  था  कि  सारा

 प्रकाशित  हो  जाने  से  विविध  तथ्य  तथा  आंकड़े
 दिन  प्रति  योजना  की  कौर  प्रवृत्त  हो

 उपलब्ध  हो  गये  हैं  ।  पिछले  कुछ  महीनों  में
 रहा  देश  भर  में  परिमित  साधनों  वाले

 ही  एक  विस्तृत  योजना  तैयार  करने  की  व्यक्ति  भ्र पने  साधनों  श्र  कभी  कभी  श्रमदान

 समस्या  के  ग्रांथिक  तथा
 दिल्ली

 )  से  योजना  केਂ  परिपालन  में  योग  दे  रहे  हैं  ।

 अंगों  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  प्रारम्भिक  कार्य

 हो  चुका  है  |  मुझे  ara  है  कि  निकट  भविष्य

 कम
 शराब  वाले  व्यक्तियों  कभी  कभी

 छात्रों  से  भी  जो  यह  चाहते  हैं  कि  उन  का  नाम
 में  योजना  का  एक  ढांचा  सामने  रखा  जा

 गुप्त  रखा  योजना  केਂ  लिए  मुझे  कुछ  घन

 सकेगा  जिस  में  योजना  के  केन्द्रीय  उद्देश्यों  प्राप्त  होता  रहता  है  ।  व्यक्तिगत  रूप

 तथा  साधनों  की  उपलब्धि  का  समुचित  ध्यान
 मेरे  लिए  यह  उत्साहवर्धक wera  है

 रखते  हुए  एक  दूसरे  से  सम्बन्ध  रखने  वाले
 यदि  इस  में  निहित  भावना  सम्पूर्ण  जनता  को

 अस्थायी  लक्ष्य  निर्धारित  किये  जायेंगे  ।
 स्फुरण  प्रदान  करती  तो  हम  विश्वास

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की  सफलता  के  साथ  इस  योजना  कौर  भावी  योजनाओं
 fan  पीया ITH<  की  सफलता की  कर  सकते है  |

 मेरे  विचार  से  दो  मुख्य  बातों  पर



 ५६५  वित्त  विधेयक  २८  फरवरी  १९५५  वित्त  विधेयक  REE

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्र स्थापनाओं

 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :
 को  कार्यान्वित  करने  के  हेतु  एक  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 वर्ष  १९५५-५६

 के
 लिये

 दी  जाय  ।”

 केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्र स्थापनाओं

 को  करने  के  हेतू एक  विधेयक  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  में  विधेयक  को

 दी

 पुर:स्थापित*  करता हुं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 mer
 यह  है  कि  :

 इसके  न्  लोक-सभा  १  मैच

 .  १९५५-५६  के  लिए  १९५५  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 . केराट्पत्ति को  सिफारिश  से  पुरःस्थापित


